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प्रकाशकीय 


संस्कृति के लम्बे कालक्रम में भारतीय समाज के विकास को भले 
ही 'अनेकता में एकता' के रूप में सार्थक अभिव्यक्ति मिलती रही हो, सच 
यही है कि इस पर विभिन्‍न धर्मों, संस्कृतियों, परम्पराओं और भाषाओं आदि 
के प्रभाव को शब्दों में रेखांकित करना अत्यन्त कठिन है। यह देखकर 
सुखद आश्चर्य होता है कि कैसे भारतीय संस्कृति के विकास में यह सभी 
क्षेत्र अलग-अलग होते हुए भी न केवल सहयोग करते दिखते हैं, अपितु 
उसे इतनी ठोस पहचान देते हैं कि दुनिया की कम संस्कृतियाँ ही आज 
उसकें मुकाबले में ठहर सकती हैं| भारतीयता की अनेकानेक उपलब्;।ियों 
में यह सामाजिक विकासक्रम भी एक अभिन्‍न उपलिब्ध है। 


'भारत का समाजशास्त्र' पुस्तक में सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ.० जयकान्त 
तिवारी ने इस महान देश के सामाजिक विकासक्रम को विद्वत्ता और 
वैज्ञानिकता के साथ लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, उन्होंने इस 
पुस्तक को ग्यारह अध्यायों में विभाजित किया है। इसके प्रणयन के दौरान 
डॉ० तिवारी का यह भरपूर प्रयास रहा है कि समाजशास्त्रीय आकलन की 
वैज्ञानिक पद्धति प्रभावित न हो। भारतीय समाज के विकासक्रम पर प्रभाव 
डालने वाले सभी क्षेत्र यथा-ग्रामीण और नगरीय संरचना, जनजातीय और 
पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किये जा रहे प्रयास, नियोजित विकास व 
पंचवर्षीय योजनाओं आदि के प्रभाव के साथ-साथ इस बात का भी पूरा 
ध्यान रखा गया है कि उसके विश्लेषण के विभिन्‍न आयाम उपेक्षित न रह 
जाये, उनकी विशेषताएँ कैसी हैं और उन्हें समग्रता में देखने के लिए किन 
श्रेणियों में विभाजित किया जाय आदि-आदि। पुस्तक के लगभग सभी 
अध्याय डॉ० जयकान्त तिवारी ने ही लिखे हैं। केवल पहला अध्याय 








'समाजशास्त्र के संदर्भ और इसका भारतीयकरण' डॉ० अशोक कौल द्वारा रचित 
है और उसे पुस्तक की आधार संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह 
पहला अध्याय समूची पुस्तक ही नहीं, भारतीय समाज के विकासक्रम को 
सरलता और समग्रता में समझने के लिए आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराता है। 


2003 में इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही इसका अभूतपूर्व स्वागत 
हुआ था और इसी क्रम में अब इसका दूसरा संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है। 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रभाग द्वारा प्रकाशित इस 
पुस्तक का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यन्त गौरव का अनुभव हो रहा है। विद्वान 
लेखक के प्रति हम इसके प्रणयन के लिए विशेष रूप से आभारी हैं। आशा है 
कि समाजशास्त्र ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों से जुड़े गम्भीर पाठकों और 
शोधार्थियों के बीच भी 'भारत का समाजशास्‍स्त्र' पुस्तक का यह दूसरा संस्करण 
पर्याप्त लोकप्रिय एवं उपयोगी सिद्ध होगा। 


डॉ० सुधाकर अदीब 
निदेशक 


निवेदन 


प्रत्येक समाज की एक आन्तरिक संरचना होती है और उस पर . 
सबसे अधिक प्रभाव समाज विशेष की सांस्कृतिक परम्पराओं का होता है। 
इन परम्पराओं को सांस्कृतिक तत्व, प्रतिमान, क्षेत्र और सम्बन्धित विविधताएँ 
आदि सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, इसके 
सामाजिक विकासक्रम में आधारभूत स्तर पर ग्रामीण संरचना का सर्वाधिक 
प्रभाव है। यह निरन्तर परिवर्तनशील रहा है और इसके पुनर्जागरण व 
आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्र अब विकास के निरन्तर नये से नये प्रतिमान गढ़ 
रहे हैं। भारत का यह सामाजिक विकास सामान्य तौर पर जितना सरल 
प्रतीत होता है, वास्तव में यह उतना ही जटिल है और उस पर समय के 
लम्बे कालक्रम में अनेकानेक क्षेत्रों, संस्थाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता 
रहा है। 


सामाजिक विकासक्रम एक निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है और इसे 
व्यवस्थित रूप देना तथा उसमें सभी पहलुओं को आत्मसात करना एक 
कठिन कार्य है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री और जाने-माने विद्वान डॉ० 
जयकान्त तिवारी ने अपनी,पुस्तक "भारत का समाजशास्त्र' में भारतीय 
समाज के इन सभी विकास बिन्दुओं को अत्यन्त व्यवस्थित ढंग से शब्द 
दिये हैं। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति के आधार ग्रामीण विकासक्रम 
को उसकी समग्रता में देखने का सद्‌प्रयास किया है, अपितु नगरीय 
विकास को भी समाहित किया है। उन्होंने इस पुस्तक के प्रणयन में 
जनजातीय स्थितियों, दुर्बल समूहों, भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक बहुलता 
एवं राष्ट्रीय एकीकरण आदि अनेकानेक पहलुओं का न केवल गहराई से 
अध्ययन किया है बल्कि विकासक्रम में उनके गहरे प्रभाव को इस प्रकार 
से रेखांकित किया है कि इसे समझने में जागरूक पाठकों को असुविधा 
नहो। 





पुस्तक के प्रारम्भ में ही समाजशास्त्र के विभिन्‍न संदर्भों और भारतीय 
परिवेश में उनकी संरचना के साथ-साथ उनकी मूलभूत विशेषताओं पर भी 
प्रकाश डाला गया है। वास्तव में यह पुस्तक समाजशात्त्र के क्षेत्र में एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। पुस्तक के अनेक निष्कर्ष आज भी अपनी 
अभिव्यक्ति और आकलन से प्रभावित करते हैं साथ ही अपनी उपदेयता सिद्ध 
करते हैं। 


विद्वान लेखंक और समाजशास्त्री डॉ० जयकान्त तिवारी की यह पुस्तक 
लगभग एकदशक पूर्व उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित की गयी थी 
और प्रकाशन के साथ ही जिस तरह से इसका समाजशास्त्र से जुड़े विद्वानों, 
शोध छात्रों और गम्भीर पाठकों के बीच स्वागत हुआ, उसी क्रम में अब इसका 
यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आशा है कि इस द्वितीय संस्करण 
का भी सम्बन्धित पाठक वर्गों के बीच यथोचित स्वागत होगा। 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 





तन जमा... अका हल ओधक का. मा आस. 


प्राकक्थन 


भारत में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 
उपरान्त 49१9 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ। सर पैट्रिक गैडिस, जो एक भूगोलबिद 
एवं नगर नियोजक थे, अर्थशास्ले एवं समाजशास्त्र स्कूल, बम्बई विश्वविद्यालय के 
प्रथम निदेशक बने। प्रो०ण जी०एस० घूरिये के नेतृत्व में एक पृथक विषय के रूप में 
समाजशास्त्र को अहम सत्ता प्राप्त हुई। 7930 की अवधि तक बप्बई के अलावा 
लखनऊ, मैसूर एवं हैदराबाद में समाजशास्त्र का अकादमिक विस्तार हुआ। 950 
से व्यापक स्तर पर भारत यें, भारत का एवं भारत के लिए समाजशास्त्र पर चिंतन एवं 
परिचर्चा आरम्भ हुआ। 


आरम्भिक स्तर पर भारतीय समाजशास्त्र में तीन परम्परायें परिलक्षित होती 
हैं : मानवशास्त्रीय परम्परा, समाजशास्त्रीय परम्परा एवं प्राच्यविद्या परम्परा । जी०एस० 
घूरिये, डी०एन० मजूमदार, टी०एन० मदन से लेकर एल०पी> विद्यार्थी, वी०के० 
राय बर्मन, एन०के० बोस एवं के०एस० सिंह तक विभिन्‍न विद्वानों ने मानवशास्त्रीय 
परम्परा को समृद्ध करते हुए भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। समाजशास्त्रीय 
परम्परा को घूरिये, डी०पी० मुकर्जी, राधाकमल मुकर्जी, श्यामाचरण दुने से लेकर 
एम०एन० श्रीनिवास, योगेन्द्र सिंह, ए०आर० देसाई, टी०के० ओमेन, आंद्रे बेते आदि 
अनेक समाजशास्त्रियों ने संवुर्द्धित किया है। प्राच्यविद्या परम्परा को घूरिये, लूई 
ड्यूमा, पोकाक, मैक्किम मैरियट, ए०के० शरण, के०एन० शर्मा आदि ने अपने 
अध्ययन एवं अनुसंधान में पर्याप्त महत्ता दी। 


१950 एवं 960 के दशक में समाजशास्त्रीय अनुसंधान में ग्रामीण अध्ययनों 
को आधार ब्नाया गया। ग्रामीण समाज के गवेषणात्मक अध्ययनों ने भारतीय 
समाजशास्त्र को एक मजबूत आधार प्रदान किया। भारतीय समाजशास्त्न के परम्पराभत 
अध्ययनों में जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम, परिवार, नातेदारी, विवाह, ग्रामीण जीवन 
शैली, धर्म, पुरुषार्थ, सामाजिक प्रथा एवं परम्परा आदि का विश्लेषण करते हुए 
भारतीय समाज की संरचना का चित्रण किया गया। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, 
सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लौकिकीकरण, वृहद परम्परा एवं लघु परम्परा जैसी 








अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय समाज की गतिशीलता एवं 
परिवर्तन का विश्लेषण किया गया। 970 के दशक में भारतीय परम्पराओं के 
आधुनिकीकरण के संदर्श (पैराडाइम ) की व्याख्या के आधार पर भारत में सामाजिक 
परिवर्तन के विविध पहलुओं की विवेचना की गयी। भारतीय कृषि के उत्पादन के 
स्वरूपों के विश्लेषण में उभरे विवादों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के विविध 
प्रतिमानों को परिलक्षित किया। भारतीय सामाजिक - आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक 
जनजीवन के विविध पहलुओं, उनमें होने वाले परिवर्तन की प्रकृति के विश्लेषण में 
विषय के अनुशासन की सीमायें झरझराई तथा समाजशास्त्रियों के अतिरिक्त अन्य 
समाजवैज्ञानिकों-इतिहासज्ञों, राजनीतिविदों, अर्थशास्त्रियों, भूगोलविदों , मनोवैज्ञानिकों 
आदि ने भी अपना योगदान दिया। 


१980 के दशक में भारतीय समाजशास्त्रीय अनुसंधान, चिंतन एवं लेखन 
में महत्त्वपूर्ण संदर्श परिवर्तन (पैराडाइम शिफ्ट) परिलक्षित होता है। लैंगिक मुद्दा 
(जेन्डर इशूज) को आधार बनाकर परम्परागत अध्ययनों, सिद्धान्तों को पुनर्विश्लेषित 
करने का प्रयास किया गया। महिला की प्रस्थिति से जुड़े विविध परिप्रेक्ष्यों के दायरे 
में परिवार, नातेदारी, विवाह, राजनीतिक प्रक्रियाओं, आर्थिक संस्थाओं एवं अन्य 
पहलुओं के अबतक के ज्ञान को अधिक समृद्ध एवं गहन किया गया। 980 एवं 
१990 के दशक में लैंगिक अध्ययनों के अतिरिक्त कुछ नये क्षेत्र - पर्यावरण के 
समाजशास्त्र एवं विज्ञान के समाजशास्त्र आदि भी समाजशास्त्रीय अध्ययनों में शामिल 
होते गये। समाजशास्त्रीय अन्वेषण में अलग-अलग संदर्शों - ऐतिहासिक, सामाजिक 
दर्शन, मार्क्सवादी, नारीवादी, अधीनतावादी (सबआल्टर्न), गवेषणात्मक 
(इम्पीरीकल) के आधार पर भारत की बहुलवादी संस्कृति, भारतीय समाज के 
अन्तर्विरोधों एवं भारत में आधुनिकीकरण एवं विकास की व्याख्या की गयी। 990 
के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आया। उदारीकरण, निजीकरण 
एवं वैश्वीकरण की भारतीय नीति ने भारतीय समाज के विविध तबकों के लिए किस 
प्रकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक चुनौतियाँ एवं परिणाम उत्पन्न किये हैं? इनके 
मूल्यांकन भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के नये मुद्दों से जुड़ गये हैं। 


भारत में समाजशास्त्र का एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में विकास क्रम 
दूसरे समाजविज्ञानों के विकासक्रम से प्रभावित होता रहा है ।सामाजिक परिवर्तन की 
अतीत की व्याख्या इतिहास के द्वारा किया जाता रहा तथा इसकी वर्तमान गतिशीलता 
का विश्लेषण अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता रहा। कुछ पृथक अन्तर्वस्तुओं - वर्ण, 
जाति, धर्म, कर्म, परिवार, विवाह, प्रथा, परम्परा, ग्रामीण-नगरोय रूपान्तरण, संस्कृति 
इत्यादि के अध्ययन के आधार पर परम्परागत समाजशास्त्र ने अपनी पृथक अस्मिता 











बनती "पता ता ता धचायण आए पा | 


बरकरार रखी । 4980 के दशक में भारतीय समाज में कुछ ऐसी समस्‍यायें एवं राष्ट्रीय 
मुद्दे उभरे जिनकी प्रकृति सामाजिक थी तथा जिनका हल अर्थशास्त्र, इतिहास 
अथवा राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों एवं स्थापनाओं के आधार पर नहीं किया जा 
सकता था। ये समस्‍यायें थीं : (अ) भारत में नृजातीयता (एथनीसिटी ) एवं धार्मिक 
अस्मिता के आधार पर उभरे पृथकतावादी आन्दोलन (खालिस्तान आन्दोलन, 
आजाद कश्मीर आन्दोलन) , (ब) सामाजिक-आर्थिक समानता के आदर्शों (लक्ष्यों) 
की प्राप्ति हेतु की गयी सामाजिक अभियंत्रकी (सोसल इंजीनियरिंग) से उभरे 
जातीय आन्दोलन (मंडल आयोग से प्रभावित जातीय तनाव, हिंसा एवं आन्दोलन) 
तथा (स) राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया में साम्प्रदायिकता से जुड़े मुद्दों के आधार पर 
होने वाले आन्दोलन (अयोध्या मस्जिद-मन्दिर विवाद, इत्यादि) | इन समस्याओं से 
उभरी चुनौतियों की प्रकृति पूर्णतया सामाजिक थी। भारतीय समाजशास्त्र से यह 
अपेक्षा स्वाभाविक थी कि उसके द्वारा इन चुनौतियों का सम्यक हल निकाला 
जायेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश इन चुनौतियों की गहनता के अनुरूप भारतीय समाजशास्त्र 
के द्वारा उस परिमाण में प्रत्युत्तर नहीं दिया जा सका। ऐसा नहीं कि भारतीय 
समाजशास्टत्रियों ने इन राष्ट्रीय प्रश्नों पर कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दिया। निश्चित रूप से 
कुछ समाजशास्त्रियों ने इन पर अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त की, किन्तु समाजशास्त्रीय 
विश्लेषणों में इनके प्रति कोई सामूहिक एवं प्रभावात्मक प्रयास का अभाव परिलक्षित 


होता है। 


आज भारत में दो प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रतिमान परिलक्षित होते हैं : (अ) 
सामाजिक मूल्य प्रतिमान - जैसे श्रेणीक्रम, स्मष्टि, सांस्कृतिक बहुलता, इत्यादि, 
(ब) संवैधानिक मूल्य प्रतिमान - जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं जनतंत्र। ऐसे 
स्पष्ट दृष्टान्त नहीं परिलक्षित होते जिनपर यह निष्कर्ष दिया जाय कि एक प्रकार के 
मूल्य प्रतिमान दूसरे प्रकार के मूल्य प्रतिमान को विस्थापित कर रहे हैं, कई सन्दर्भों 
में दोनों मूल्य प्रतिमान एक दूसरे के विरोधी हैं तो कहीं दोनों में सन्धि (एकता) भी 
प्रतीत होती है। भारतीय समाजशास्त्रीय विश्लेषणों में इन मूल्यात्मक अन्तर्विरोधों को 
शामिल करते हुए समसामयिक सामाजिक घटनाओं की व्याख्या इसे अधिक प्रासंगिक 
एवं उपयोगी बना सकती है। 


भारतीय समाजशास्त्र अपने अनवरत प्रयास के बावजूद भारतीय समाज 
एवं संस्थाओं के व्यवस्थित अध्ययन हेतु कोई संरूपित प्रतिमान एवं स्थायी परम्परा 
विकसित करने में अब तक विंफल रहा है। भारतीय समाजशास्त्र में यह विवाद अब 
तक नहीं मिट सका कि विश्लेषण की इकाई क्‍या हो? वृहद अध्ययन (मैक्रो 
स्टडीज) तथा लघु अध्ययन (माइक्रो स्टडीज) के समर्थकों ने अपने-अपने तर्कों के 





आधार पर विवाद को बढ़ाया है। इससे सम्बद्ध दूसरा विवाद यह है कि सामाजिक 
तथ्यों के विश्लेषण में अमूर्त, वृहद, पाश्चात्य देशों में उद्भूत अवधारणाओं का 
उपयोग किया जाय अथवा स्थानीय अवधारणाओं का उपयोग करना श्रेयस्कर होगा? 
भारतीय समाजशास्त्र पर पाश्चात्य सिद्धान्तों, अवधारणाओं, अध्ययन पद्धतियों एवं 
प्रविधियों का सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इसने भारत को अकादमिक राष्ट्रीयता 
की परिधि की सीमाओं से मुक्त करते हुए एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान की 
पृष्ठभूमि प्रदान किया तो दूसरी ओर नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि आयातित एवं 
उधार के सिद्धान्त, अवधारणायें एवं अध्ययन विधियाँ भारतीय सामाजिक यथार्थ की 
गहराइयों का विश्लेषण करने में असमर्थ सिद्ध हुई। भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा 
भारतीय सामाजिक यथार्थ के विश्लेषण हेतु सक्षम एवं वैकल्पिक समाजशास्त्रीय 
अवधारणाओं , सिद्धान्तों एवं अध्ययन विधियों की तलाश जारी है। 


भारतीय समाजशास्त्रियों की प्रत्येक नयी पीढ़ी की यह सोच कि पूर्ववर्ती 
पीढ़ी द्वारा किये गये योगदान की अपेक्षा उनके व्यक्तिगत योगदान अधिक उपयोगी 
एवं प्रासंगिक हैं, मैं उचित नहीं मानता। नये सामाजिक अनुसंधानों के आलोक में 
अतीत के योगदान की महत्ता कभी कम नहीं होती | वर्तमान पुस्तक की रचना करते 
समय मेरे समक्ष प्रमुख प्रश्न यह उभरा “कि भारत के वैविध्यपूर्ण पहलुओं में से 
किन-किन पहलुओं का चुनाव करूँ ताकि पाठकों के समक्ष भारतीय समाज की एक 
समन्वित छवि उभरे? मैंने उन पहलुओं को प्राथमिकता दी जो भारतीय समाज के 
मूल आधारों को अभिव्यक्त करते हैं तथा जिनके माध्यम से भारतीय समाज की 
गतिशीलता को समझा जा सके। समसामयिक भारतीय समाज के विश्लेषण में 
अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की प्रचुरता है किन्तु हिन्दी में ऐसी पुस्तकों का अभाव 
परिलक्षित होता है। हिन्दी भाषी पाठकों विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमने उन्हें परम्परागत भारतीय समाज एवं 
समसामयिक भारत की समभ्वित दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया है। 


पुस्तक में कुल ग्यारह अध्याय हैं। पहला अध्याय मेरे सहयोगी मित्र 
डॉ० अशोक कौल, रीडर, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 
लिखा गया है। समाजशास्त्र के संदर्भ तथा इसका भारतीयकरण नामक अध्याय में 
डॉ० अशोक कौल ने भारतीय समाजशास्त्र के आविर्भाव की विवेचना करते हुए 
भारतीय समाजशास्त्र पर भारतीय चिंतन को जनसाधारण एवं सार्वजनिक समस्याओं 
से विरत बताते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने समाजशास्त्र के नये 
अभिमुखीकरण के परिप्रेक्ष्य में 2)वीं शताब्दी में भारतीय समाजशास्त्र के प्रारूप पर 
प्रकाश डाला है। बाकी सभी अध्याय मेरे द्वारा लिखे गये हैं। द्वितीय अध्याय में 


हक की न जलन ज०- अध्ममक कण. 


कक 7 या. परयययपाययययणए चाज 


भारतीय सामाजिक संरचना की आधारमूल विशेषताओं के विश्लेषण में हिन्दू, 
नवहिन्दूवादी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं बहाई सामाजिक संरचना, 
इसकी विविधता एवं एकता के तत्त्वों की विवेचना की गयी है। तृतीय अध्याय में 
भारतीय संस्कृति की समरसता एवं विविधता के पहलुओं, भारत में पुनर्जागरण एवं 
आधुनिकीकरण के स्वरूपों की विवेचना करते हुए भारतीय समाज के अध्ययन का 
उपागम सुझाया गया है। चौथे अध्याय में भारतीय सामाजिक श्रेणीक्रम पर लूई ड्यूमा 
के समाजशास्त्रीय विचार एवं अध्ययन पद्धति की समालोचना की गयी है। 


प्रथम चार अध्यायों में भारतीय समाजशास्त्र एवं भारतीय समाज के मूल 
आधारों की विवेचना की गयी है जबकि पाँचवें एवं छठे अध्याय में भारतीय सांस्कृतिक 
बहुलताओं, राष्ट्रीय एकीकरण की समसामयिक समस्याओं एवं भारतीय राष्ट्रवाद 
की विवेचना की गयी है। पाँचवें अध्याय में भारत में नृजातीय बहुलताओं , साम्प्रदायिकता 
एवं क्षेत्रीयता से उभरी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की 
विवेचना की गयी है। छठे अध्याय में भारतीय राष्ट्रवाद का समाज-ऐतिहासिक 
विश्लेषण करते हुए इसकी मार्क्सीय, नवपरम्परात्मक एवं विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण 
पर आधारित वैचारिकी का परीक्षण किया गया है। 


सातवें से ग्यारहवें अध्याय तक भारत में सामाजिक विकास के विविध 
पहलुओं की विवेचना की गयी है। सातवें अध्याय में सामाजिक विधानों के आधार 
पर दुर्बल समूहों - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, 
अल्पसंख्यक समूहों एवं महिलाओं के संरक्षण तथा सामाजिक उत्थान का मूल्याँकन 
किया गया है। आठवें अध्याय में भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रक्रिया की 
उपलब्धियों की समाजवैज्ञानिक समीक्षा की गयी है। नवें अध्याय में भारत में 
जनजातीय विकास की रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना करते हुए नये आर्थिक 
परिप्रेक्ष्य में उनके समक्ष उभरी चुनौतियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया 
है। दसवें अध्याय में भारत में ग्रामीण विकास के विविध अभिगमों एवं कार्यक्रमों का 
विश्लेषण करते हुए उनका मूल्याँकन किया गया है। ग्यारहवें अध्याय में भारत में 
नगरों के ऐतिहासिक विकासक्रम का विश्लेषण करते हुए नगरीकरण एवं नगर 
नियोजन की समस्याओं की समाजवैज्ञानिक विवेचना की गयी है। 

हम उन समस्त विद्वानों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं 
जिनकी कृतियों तथा विचारों को सम्मिलित करते हुए यह पुस्तक एक मूर्त स्वरूप ले 
सकी। यथासम्भव उन विद्वानों का उल्लेख पुस्तक में किया गया है किन्तु यदि भूल 
से कहीं नामोल्लेख न हो पाया हो तो उसके लिए लेखक क्षमाप्रार्थी है। 

इस पुस्तक की रचना का विचार तो पहले से था, किन्तु व्यावहारिक 





स्वरूप देने के लिए जिन्होंने मुझे प्रेरित किया उनमें मेरे पूर्व छात्र डॉ० वीरेन्द्र कुमार 
पाण्डेय, समाजशास्त्री, उत्तर प्रदेश वन संरक्षण को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। 
डॉ० अशोक कौल, जिन्होंने इस पुस्तक में एक अध्याय जोड़ा है, उन्हें मेरा मित्रवत 
धन्यवाद है। इस पुस्तक को मूर्त रूप देने में श्री भाष्कर उपाध्याय, निवर्तमान 
निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने विशेष सहयोग दिया है। उनके द्वारा निर्धारित 
दो माह की समयावधि में पुस्तक लेखन का कार्य सचमुच पूरा कर सका, इस प्रेरणा 
हेतु हम उनके प्रति आभारी हैं। वर्तमान निदेशक डॉ० सच्चिदानन्द पाठक के प्रति 
मेरा आभार है जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया है। हिन्दी 
में इस पुस्तक की रचना के मूल प्रेरक वे विद्यार्थी एवं पाठक हैं जिनकी कठिनाइयों 
एवं समस्याओं का एहसास मैं वर्षों से करता आ रहा था। अपने समस्त गुरुओं, 
जिन्होंने मुझे समाजशास्त्र का ज्ञान दिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 


आशा एवं विश्वास है कि यह पुस्तक हिन्दी भाषी पाठकों एवं स्नातकोत्तर 


विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगी। इस कार्य में मैंने अपने पाठकों के साथ 
. कितना न्याय किया है, यह तो सहृदय पाठक एवं विज्ञ आलोचक ही बतायेंगे। दिषय 


का प्रस्तुतीकरण यदि पाठकों को रास आग्ा तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूँगा। 
- जयकान्त तिवारी 
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7. रम्ााजडइएव्त्र के सन्दर्भ तथा इसका 
भाव्तीयकरपण 


डॉ० अशोक कौल 


समाजशास्त्र औद्योगीकरण तथा पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई 
सामाजिक परिस्थितियों की देन है। यूरोप में पूँजीवाद के जन्म से लेकर सोलहवीं 
शताब्दी तक 300-400 वर्षों में फैली तमाम सामाजिक गुत्थियों और समस्याओं को 
सुलझाने की घोषणा के साथ एक अद्यतन विषय के रूप में समाजशास्त्र का जन्म 
हुआ। पूँजीवाद के जन्म से लेकर १6वीं शताब्दी और आगे १8वीं शताब्दी तक की 
समयावधि को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक आधार पर हम एकाधिक महत्त्वपूर्ण 
भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग ने यूरोप में प्रोटेसेटेंट सम्प्रदाय और 
“जोखिम-वहन ' करने वाली जीवन शैली और मानसिकता प्रदान की | इसका क्रमिक 
परन्तु दूरगामी परिणाम बाद में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नयी सोच और वैचारिकी 
तथा विषणनवाद के नये दर्शन के रूप में उभर कर सामने आया। यह 'यूरोपीय- 
पुनर्जागरण ' के दौर के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्रम में 77-9वीं शताब्दी की 
कालावधि में यूरोप में पुन्नागरण को लेकर एक नयी सामाजिक सोच उत्पन्न और 
कालान्तर में विकसित तथा लोकप्रिय हुई जो वैज्ञानिक सोच से मेल खाती थी। बाद 
में इसी सोच और दृष्टिकोण के माध्यम से पहले यूरोप और फिर बाद में सारी दुनिया 
को जानने-संमझने तथा उसे एक तार्किक वैचारिक रूप देने के प्रयास किये गये। इस 
सोच और दृष्टिकोण का आधार यूरोपीय मानव-संस्कृति, प्रत्येक क्षेत्र में उभरी नयी 
वैचारिकी तथा राजनीतिक शक्ति थी। यही कारण था कि १8वीं शताब्दी के आते- 
आते औद्योगिक क्रान्ति ने यूरोप और 'शेष-विश्व ' के समक्ष 'मार्डर्न प्रोजेक्ट ' प्रस्तुत 
किया, जिसके अप्रत्यक्ष या गुप्त परिणामों में नवीन विषयों का उदय एवं विकास 
प्रमुख था तथा इन विषयों में सर्वाधिक नवीन विषय 'समाजशास्त्र' के रूप में सामने 
आया। समाजशास्त्र की विषय-वस्तु, क्षेत्र और इसकी व्यापक उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य 
में यूरोप ने इसे “अपेक्षाकृत वैज्ञानिक' उपागम वाला विषय बनाने के लिए एक 


भारत का समाजशामस्त्र () 








“थीसिस' प्रस्तुत की जिसके अनुसार वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक आधार पर बने 
एक ऐसे नवीन समाज की परिकल्पना की गयी जो सम्पूर्ण रूप से पूर्व की अपेक्षा 
एक भिन्‍न और परिवर्तित समाज होगा। यह कुछ उसी प्रकार पूर्व से भिन्‍न और 
परिवर्तित होगा जैसा कि सामाजिक 'उद्विकास' से पूर्व की मान्यताएँ 'सामाजिक- 
उद्विकास ' द्वारा खारिज कर दी गयीं और नये सिद्धान्त और मान्यताएँ स्थापित हुयीं। 
इस नवीन परिकल्पना में समाज के वैसे"स्वरूप भी शामिल थे जिसकी दिशा सीधी 
होगी और जिसको जानने, समझने और विश्लेषित करने के प्रयास ' प्रत्यक्षबाद' के 
द्वारा किये जायेंगे। यही कारण है कि तत्कालीन फ्रांस और जर्मनी में हमें इस सोच 
और परिकल्पना की आधारशिला अगस्ट कॉम्ट से लेकर ज़ार्ज सिमेल तक विहित 
दिखती है। वास्तव में एक नवीन आयतन विषय के रूप में समाजशास्त्र इसी मान्यता 
पर स्थापित हुआ कि नवीन समाज पुराने समाज से जहाँ पूरी तरह अलग होगा वहीं 
नये समाज के सन्दर्भ में ज्ञान और विश्लेषण का आधार व्यापक रूप से 'वैज्ञानिकता ' 
और “तार्किकता' का होगा और इसी क्रम में वही 'सत्य' होगा या माना जायेगा जो 
विज्ञान के दायरे में विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा | चूँकि इस ' थीसिस' के पीछे 
यूरोप की राजनैतिक शक्ति और 'वर्चस्व' का अन्‍्तर्निहित समर्थन भी था इसलिए 
धीरे-धीरे यह सारे विश्व द्वारा एक नये विषय के रूप में अपना ली गयी। तब इसका 
स्वरूप और संदर्भ ज्यों-का-त्यों ही रहा। विश्व के विभिन्‍न हिस्सों में एक यही वह 
ज्ञान का नया स्वरूप था जिसके द्वारा यूरोप और यूरोप के बाहर की पद्धति रूप से नये 
प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक और आर्थिक वर्गीकरण के नये स्वरूप 
भी प्रस्तुत किये गये । चूँकि ज्ञान का यह नवीन स्वरूप और दृष्टिकोण आधुनिकीकरण 
की प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव हुआ था इसलिए इसके तत्त्व तार्किकता, निरपेक्षता, 
संदर्भ-संस्कृति, विषयों के चयन आदि के रूप में स्थापित हुए और परिणामस्वरूप 
आधुनिक विषयों के श्रेणीक्रम में समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान के ऊपर रखा गया। 
स्पष्ट रूप से प्रारम्भिक दौर में समाजशास्त्र एक यूरोपीय या पाश्चात्य विषयोत्पाद के 
रूप में विश्व के समक्ष उभरा था जिसकी जड़ें फ्रांस और जर्मनी में तो काफी गहरी 
और मजबूत थीं लेकिन इंग्लैण्ड में इसका स्वरूप वैसा ही रहा जैसा कि भारत में था। 

सोवियत संघ के-पतन के पश्चात्‌ सम्पूर्ण विश्व में 'सूचना-तकनीकी ' और 
“इलेक्ट्रानिक क्रान्ति' ने न सिर्फ दुनिया के विभिन्‍न भागों को परस्पर निकट ला दिया 
बल्कि इसके विभिन्‍न हिस्सों में नयी सोच और नये विचारों के बीजारोपण भी कर 


- दिया और पुराने परम्परागत यूरोपीय सिद्धान्तों और इसके पैमानों को विस्थापित कर 


दिया। इसके दूरगामी परिणाम अब हमें संस्थानों के सिमटते अस्तित्व के रूप में 
देखने को मिल रहे हैं। प्राथमिक समूह, सामाजिक-स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, 


(2) भारत का समाजशास्त्र 


सामाजीकरण के नये उपकरण और इनके माध्यम से निर्मित हो रही समाज की एक 
नयी तस्वीर उभर रही है जिसमें इतिहास द्वारा अब तक उपेक्षित या प्राय: विस्मृत कर 
दिये गये लोगों और वास्तविकताओं की परिछाइयों के कलेवर भी शामिल हैं। इस 
सम्पूर्ण प्रक्रिया में वे प्रश्न एक बार फिर महत्त्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत हो रहे हैं जिनके 
बारे में यह माना गया था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उनको समाप्त कर देगी, 
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज 'आत्म' और 'अन्य' ('5७/" ७४॥० '000७”) का 
वर्गीकरण और विश्लेषण नये प्रारूप में, नयी शैली में हो रहा है। ए० गिड्डेन्स के 
अनुसार नया युग अनिश्चितताओं का युग है और इसमें इतिहास ने अपनी दिशा 
खोयी है। परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिवेश में समाजशास्त्र में संस्कृति के दायरे में 
संस्कृति की पारम्परिक शक्तियों और आधुनिक पूँजीवाद की पारस्परिक-टकराहट 
के परिणामस्वरूप नये बेन्ड-बिन्दु निर्मित हो रहे हैं। भारतीय विचारकों के अनुसार 
एक नया समाज बनाने का प्रारूप जिसमें अपनी संस्कृति और इतिहास के उन तत्त्वों 
को उभारने और विश्लेषित करने के मुद्दे शामिल होने चाहिए जिनकी अब तक 
प्राय: उपेक्षा होती रही है। हालाँकि भारतीय समाजशास्त्री प्राय: 'घटनाओं-परी- 
घटनाओं ' के 'संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक' विश्लेषण तक ही सीमित रहते थे और 
“परिवर्तन” के विविध आयामों और पहलुओं से अपने आपको दूर ही रखते थे। 
उनकी मान्यता थी कि समाजशास्त्र में न यह क्षमता है कि वह परिवर्तन को जाने- 
समझे और न ही इसके उपकरण इतने दक्ष हैं कि उनका सहारा लेकर परिवर्तन के 
संदर्भ में कोई भविष्यवाणी की जा सके। लेकिन इसके विपरीत भारतीय समाजशास्त्रियों 
का ही एक अन्य समूह जो कि प्राय: 'संघर्ष-सम्प्रदाय' से सम्बद्ध है या 'मार्क्सवाद' 
के पद चिन्हों पर या उसके आस-पास दिखता है, यह मानता है कि वह मानवशास्त, 
इतिहास और साहित्य आदि से सहयोग लेकर सामाजिक परिवर्तन और इसके 
अभिकरणों की पहचान कर सकता है। इस दृष्टिकोण के मुख्य बिन्दुओं को 'लिंग- 
मुद्दे के क्लासिक-साहित्यिक स्थवैरूप', नयी भूमण्डलीकृत-अर्थ-मीमांसा के रूप 
में देखा जा सकता है। इसको सिग्मंड फ्रायड, जैक दरिदा, लुकमान की सोच और 
वैचारिकी के माध्यम से जाँचने-परखने, मतभेद और सहमति, धर्म और विज्ञान तथा 
राष्ट्र निर्माण की नयी चेतनाओं के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। समाजशास्त्र 
के भारतीयकरण के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा द्वारा क्रमशः 
“संस्कृतियों का मिलन-पात्र' और “सांस्कृतिक पच्चीकारी' के रूप में प्राकृत की 
गयी अवधारणाएँ और अप्रासंगिक सिद्ध हो गयीं तथा इनके स्थान पर भारतीय 
समाज तथा तदनुसार भारतीय समाजशास्त्र में 'सम्मिश्र संस्कृति' की अपेक्षाकृत 
सशक्त तथा स्वीकार्य अवधारणा वैकल्पिक रूप से सामने आयी जिसने समाजशास्त्र 


भारत का समाजशास्त्र (3) 


के संदर्श, संदर्भ तथा उपागम को अपेक्षाकृत व्यावहारिकता के निकट लाने का 
प्रयास किया है। 


उपरोक्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन में समाजशास्त्र की स्थिति पर टिप्पणी 
करते हुए हेसले लिखते हैं :- 


“ औद्योगिकतावाद की तरह संस्कृति में समाजशास्त्र का आगमन भी अपेक्षाकृत 
शीघ्र हुआ, इसकी जड़ें भी जर्मी लेकिन इसका पौधा ब्रिटेन की मिट्टी में कभी भी 
पूरी तरह से पल्‍लवित-पुष्पित नहीं हो पाया। एक लम्बा इतिहास अभी भी अनकहा 
है और यदि इसे थोड़े में कहा जाय तो ये उचित नहीं होगा।'! 


भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में भी यह वक्तव्य उतना ही सत्य है। 97 
में पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एक पर्चा (२००७) 
के रूप में प्रारम्भ किया गया। समाजशास्त्र दो वर्षों पश्चात्‌ बम्बई विश्वविद्यालय में 
एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रो० जी०एस० घूरिये की अहम सत्ता में स्थापित हुआ। 
एक भारतीय विश्वविद्यालय में बीसवीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षो में अपेक्षाकृत 
जल्दी प्रारम्भ होने के बावजूद समाजशास्त्र का अकादमिक विस्तार स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ पचास के दशक में ही प्रौरम्भ हो सका। 955 में देहरादून में प्रथम 
अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसने इसके सतत्‌ इतिहास 
को प्रतिरूपित और इंगित किया। हालाँकि यह भारतीय विश्वविद्यालयों में एक 
लोकप्रिय विषय के रूप में स्थापित हुआ था लेकिन आज भी यह अपनी स्वदेशी 
अस्मिता के संदर्भ में संघर्ष कर रहा है। 


प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों की दृष्टि और सोच 


एक नये विषय के रूप में भारत में समाजशास्त्र इस आशा और योजना के 
साथ प्रारम्भ किया गया थ्ककि यह भारतीय समाज के बारे में वैज्ञानिक सामान्यीकरणों 
और निष्कर्षों के माध्यम से राष्ट्र के नीति-नियोजन में महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान 
करेगा। इसका प्रारम्भिक लक्ष्य भारतीय दर्शन की मान्यताओं के आधार पर बौद्धिक 
परम्पराओं का निर्माण करना था, विशेषकर इसके भौतिक पक्ष के संदर्भ में। इसके 
प्रारम्भिक अध्येताओं जी०एस० घूरिये, धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी 
और आर०एन० सक्सेना आदि ने भारतीय समाजशास्त्र के दर्शनशास्त्रीय सैद्धान्तिक 


. अभिमुखीकरण की दिशा में गम्भीर और सफल प्रयास किये। उन्होंने 'क्लासिकल 
.. भारतीय मान्यताओं ' के हित में पाश्चात्य समाजशास्त्र के इम्पीरिकल स्वरूप को 


नकार दिया। उनकी मान्यता थी कि 'सामाजिक-उद्विकास' का पाश्चात्य सिद्धान्त 
भारतीय समाज के संदर्भ में अप्रासंगिक है। व्यापक रूप में उन्होंने कर्म, धर्म, पाप, 


(4) भारत का समाजश्ास्त्र 





पुण्य, माया, संसार, अर्थ और मोक्ष के सिद्धान्तों के अस्तित्ववादी तत्त्वों को स्वीकार 
किया। उनके अनुसार हिन्दू दर्शन के ये आवश्यक तत्त्व जाति की संरचना, जीवन के 
चार चरणों ( आश्रम-व्यवस्था) , संयुक्त परिवार व्यवस्था और विवाह जैसी संस्थाओं 
से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बारम्बार भारत में पाश्चात्य मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्रियों 
के शोध-अनुसंधानों की आलोचना की और भारतीय वास्तविकताओं को अपने 
लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तोड़-मरोड़कर गलत विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति 
पर भी प्रश्न चिह्न लगाया। उन्होंने यह दावा किया कि पाश्चात्य शोधकर्मियों द्वारा 
भारत के प्रति दृष्टिकोण यहाँ की सांस्कृतिक-हीनता और निर्भरता से जुड़ा हुआ था। 
डी०पी० मुखर्जी ने इस विचार को स्थापित किया कि चूँकि भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था का मौलिक आधार ' संघ' तथा 'समुदायवाद' है इसलिए भारतीय सामाजिक 
संरचना को 'व्यक्ति' की पाश्चात्य अवधारणा के सहारे समझ सकने का कोई तुक 
और तात्पर्य ही नहीं है। घूरिये ने पाश्चात्य सामाजिक मानवशास्त् द्वारा 'जनजाति' 
और 'जाति' में प्रस्तुत किये गये अन्तर को नकारा तो वहीं राधाकमल मुखर्जी ने 
प्रजातंत्र के बारे में पाश्चात्य अवधारणाओं की आलोचना की (सिंह, 984, पृ०6) | 
इन सारे प्रयासों के माध्यम से उनका उद्देश्य भारतीय समाजशास्त्र की एक सुदृढ़ 
स्वदेशी दार्शनिक परम्परा का निर्माण करना था तथा उनके स्वयं के शोधकार्य इसी 
दिशा में थे। 


इस अवधि के दौरान, पचास के दशक में भारतीय शोध-सहायकों और 
शोधकर्ताओं के सहयोग से भारत में अनेक स्वदेशी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री 
शोध के क्षेत्र में कार्यरत थे। उक्त समाजशास्त्रियों ने समय-समय पर “कंट्रीब्यूशन टू 
इंडियन सोशियोलॉजी ' और अन्य पत्निकाओं में अपने पत्नों और लेखों के माध्यम से 
भारतीय शोधकर्ताओं की पद्धति और मंशा पर आपत्तियाँ जतायीं। इनमें ड्यूमा, 
पोकॉक, बैली आदि की आवाज प्रमुख थी जिन्हें कुछ युवा भारतीय समाजशास्त्रियों 
का वैचारिक और व्यावहारिक समर्थन प्राप्त था। एक आलोचनात्मक लेख के 
माध्यम से बैली ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारतीय समाजशास्त्र के 
पितामहों की मंशा भारतीय समाजशास्त्र को हिन्दू-मूल-व्यवस्था से जोड़ने की है न 
कि इसका व्यापक स्वदेशी आधार बनाने की। उन्होंने लिखा :- 

“' भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारतीय समाज 
से तात्पर्य विचारों और मूल्यों (व्यवहार को यदि छोड़ भी दिया जाये) से है। इसमें 
मुझे कोई संदेह नहीं है कि सम्पादकगण हिन्दूवाद, बुद्धवाद, इस्लाम, ईसाईयत, 
उपयौगितावाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और उन अन्य सारे विचारों और मूल्यों में 
कुछ सामान्य आधार ढूँढ़ सकने में सक्षम हैं जो भारत में सामाजिक-व्यवहार के 


भारत का समाजशास्त्र (5) 
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संदर्भ में प्रासंगिक है, और इसके लिए जटिलताओं में एक क्रम ढूँढ़ने के लिए कम 
प्रयास नहीं किये हैं। लेकिन वास्तव में. वे मूलतः मूल्यों की सिर्फ एक ही व्यवस्था 
से संबद्ध हैं और वो है हिन्दूवाद।'” (बैली, १959, पृ० 9१) 


इसी प्रकार पाश्चात्य अवधारणात्मक दृष्टिकोण से हिन्दूवाद के मौलिक 
बिन्दुओं का ड्यूमा ने एक भिन्‍न विश्लेषण किया है। वे लिखते हैं :- 


“वर्णों की श्रेणीगत संरचना भारतीय हिन्दू सामाजिक व्यवस्था से काफी 
महत्वपूर्ण और स्पष्ट है। धर्म ब्राह्मण या पुजारियों से, अर्थ तथा शासकीय शक्ति 
क्षत्रियों से तथा काम अन्यों से सम्बद्ध है । यही नहीं इस संदर्भ में टालकॉट पार्सस के 
संरचनात्मक विश्लेषण के सहारे इस दिशा में और भी आगे जाया जा सकता है। 
उदाहरण के तौर पर प्रथमत: काम अन्य दो पुरुषार्थों का विरोधी प्रतीत होता है 
क्योंकि बौद्धिक और नैतिक निर्धारण की प्रक्रिया में यह अपने विषयात्मक स्वरूप 
के कारण बाधा पहुँचाता है। साथ ही, जहाँ धर्म नैतिक विश्ववाद का प्रतिनिधि है 
वहीं अर्थ अहंवाद के रूप 'में जाना जाता है, कुछ-कुछ हमारे आर्थिक सिद्धान्तों की 
तार्किक क्रियाओं की तरह - लेकिन क्रम का विस्तार राजनीति तक दिखता है 
क्योंकि यहाँ सम्पत्ति शक्ति से थोड़ी श्रेष्ठ दिखती है। जहाँ अर्थ काम का विरोधी 
प्रतीत होता है क्योंकि दोनों ही अंतत: परस्पर भिनन प्रकार से संतुष्टि प्रदान करते हैं; 
वहीं विशेष लक्ष्य से अंतिम लक्ष्य के संदर्भ में धर्म दोनों का ही विरोधी दिखता है, 
अपनी पवित्नता की संकल्पना के साथ। पार्सस की भाषा में काम अभिव्यक्त क्रिया 
है, अर्थ औपकरणिक क्रिया है और धर्म नैतिक क्रिया है। यह तिकड़ी क्रिया के 
प्रकारों का विशेष वर्गीकरण करती है जो परस्पर विरोधों की व्यवस्था पर आधारित 
है।”' (ड्यूमा, 960, पृ० 4) 

इन पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के मजबूत दृष्टिबिन्दु और तार्किकता पर आधारित 
विश्लेषण शैली ने आने वाली पीढ़ी के समाजशास्त्रियों को गहराई से प्रभावित किया, 
विशेषकर बढ़ते अमेरिकी इम्पीरिकल शोध के संदर्भ में। आगामी वर्षों में समाजशास्त्र 
का दर्शनशास्त्रीय अभिमुखीकरण अपने धरातल पर पहुँच गया और अन्तत: ए०के० 
सरन ही एक ऐसे समाजशास्त्री के रूप में बचे रहे जो वेदान्त आदि की मान्यताओं 
पर आधारित ज्ञान के समाजशास्त्र की प्रक्रिया को जारी रखे हुएं हैं। वे लिखते हैं :- 
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(6) भारत का समाजशास्त्र 


एक महत्त्वपूर्ण सामान्यीकरण के रूप में वो ड्यूमा द्वारा भारतांय सामाजिक 
व्यवस्था के किये गये विश्लेषण को नकारते हैं और ये दावा करते हैं कि ड्यूमा ने 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मूल्य-व्यवस्थाओं पर आवश्यकताओं से अधिक 
गहरी दृष्टि डाली है : सामाजिक यथार्थ का कोई वाह्य पक्ष नहीं है और यदि कोई 
है तो वो एक पारस्परिक संस्कृति के रूप में इसका विश्लेषण है। फिर भी उनके लेख 
एकल अभिव्यक्ति का माध्यम बने रहे। अगली पीढ़ी के समाजशास्त्रियों ने न सिर्फ 
“पायनियर' समाजशास्त्रियों के दृष्टि-बिन्दुओं की आलोचना की और उन्हें नकार 
दिया बल्कि उन्होंने पाश्चात्य प्रारूप के साथ भारत में समाजशास्त्रीय शोध-अन्वेषण 
के क्षेत्र में 'इम्पीरिकल-शोध ' की नींव डाली। परिणामस्वरूप समाजशास्त्र का 
दर्शनशास्त्रीय अभिमुखीकरण उपेक्षित ही बना रहा जिसके लिए इसके 'पायनियर' 
समाजशास्लियों ने गहन वैचारिक कार्य और प्रयास किया था। हालाँकि इसमें भी 
कोई संदेह नहीं है कि स्वयं इन प्रारम्भिक भारतीय समाजशास्त्रियों ने प्राचीन अभिलेखों 
के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण करते हुए उन बिन्दुओं की ईमानदार 
आलोचनाएँ भी की जो विश्लेषण के क्रम में भारतीय सामाजिक यथार्थ और तार्किकता 
से मेल नहीं खाते थे, लेकिन हमें यह नहीं धूलना चाहिए कि उनके वो प्रयास इस 
दिशा में प्राय: प्रथम और अंतिम प्रयास थे। वे एक ऐसा समाजशास्त्रीय सिद्धान्त 
निर्मित करना चाहते थे जिसकी जड़ें भारतीय सामाजिक विचारों से निकलती हो। 
इस संदर्भ में यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि वे पाश्चात्य वैज्ञानिक अन्वेषण के 
महत्व और उपयोग से अनजान नहीं थे, जैसा कि बोटोमोर इंगित करते हैं :- 


““कुमारास्वामी जैसे परम्परागत विचारकों में उनकी गहरी रुचि से तात्पर्य 
यह नहीं था कि वो रूढ़िवादी थे।वे भली-भाँति पाश्चात्य समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र, 
मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, माषिक दर्शनशास्त्र और विज्ञान के आधुनिक दर्शनों से 
अच्छी तरह परिचित हैं तथा वैचाहिक दृष्टिकोण के इस ओर काफी सक्रिय भी हैं। 
(बोटामोर, 962, पृ० 0) लेकिन उनकी समस्याओं पर आगामी पीढ़ी के 
समाजशास्ट्रियों द्वारा और भी कार्य करने की आवश्यकता थी लेकिन ऐसा हुआ 
नहीं।'' 


दृष्टिकोणों और विवादों के प्रभाव 


पाश्चात्य समाजशास्त्र के प्रभाव में भारतीय समाजशास्त्र का मूल बिन्दु इसके 
“पायनियर ' भारतीय समाजशास्त्रियों के स्थापना-स्थल से हट गया। आगामी दशकों 
में यह वेबर-पार्संस प्रारूप और ऐतिहासिक-द्वंद्गाद उपागम पर आधारित विवरणात्मक 
सांस्कृतिक अध्ययनों और विश्लेषणात्मक कार्यों पर केन्द्रित हो गयी। ग्रे सांस्कृतिक- 


* भारत का समाजशास्त्र (7) 


बनाता “० 





मानवशास्त्रीय अध्ययन मुख्यत: पचास के दशक के अन्त में और साठ के दशक के 
प्रारम्भ में किये गये थे। इन कार्यों में जाति-व्यवस्था में श्रेणीक्रम में हुए परिवर्तनों की 
प्रकृति, संयुक्त-परिवार व्यवस्था, विवाहादि सामाजिक संस्थाओं और पश्चिमीकरण 
तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित किया। इस दिशा 
में दुने (958 ) , मजूमदार (958 ) , श्रीनिवास (१966 ) , चौहान (967 ) , सिंगर 
(958) आदि ने महत्त्वपूर्ण प्रयास और कार्य किये। श्रीनिवास का शोध काफी 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इसने भारतीय समाजशास्त्र पर एक गहरा प्रभाव डाला। 
श्रीनिवास ने मर्टन के संदर्भ-समूह सिद्धान्त के प्रारूपों के आध्यर पर ' प्रभुजाति और 
संस्कृतिकरण ' की संकल्पना प्रस्तुत की और इन्होंने इसके अनुसार जाति-व्यवस्था 
में हो रहे उपरिमुखी गतिशीलता को प्रदर्शित किया। संस्कृतिकरण की परिभाषा देते 
हुए वे लिखते हैं :- 


“वह प्रक्रिया जिसमें एक भिन्‍न जाति अथवा जनजाति अथवा समुदाय 
किसी उच्च और द्विज जाति के कर्मकाण्डीय विश्वास, प्रथायें, बैचारिकी और रहन- 
सहन के तौर-तरीके अपनाती है।'! (श्रीनिवास, 966, पृ० 67-68 ) 


उनके अनुसार 'प्रभुजाति' निम्न जाति के लिए एक बेहतर स्तर प्राप्त करने 
की दिशा में संदर्भ प्रारूप की भूमिका निभाती है। यह तादात्मीकरण का एक नया 
अन्वेषण था जिसने भारतविदों और मानवशास्त्रियों के बीच समान रूय से गम्भीर 
बहसों को जन्म दिया। इसने उन लोगों को भी प्रसन्‍न और संतुष्ट किया जो राष्ट्रीय 
सांख्यकीय घटनाओं के विश्लेषण के लिए भारतीय अवधारणाओं के विकास की 
आवश्यकता महसूस करते थे (सिंह, 977, पृ० 99) । हालाँकि निम्न जातियों द्वारा 
राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों ने इस सिद्धान्त को 
अधिक समय तक पूर्ण रूप से वैध नहीं रहने दिया क्योंकि विश्लेषण के क्रम में इसने 
'शक्तिः जैसी महत्वपूर्ण जनधारणा का कोई उल्लेख और प्रयोग ही नहीं किया था। 
बाद में इसका प्रयोग तत्कालीन समाजशास्त्रियों द्वारा वेबर-पार्सस विश्लेषण प्रारूप 
के आधार पर किया गया। ह 


तत्कालीन समाजशास्त्रियों द्वारा भारत में किये गये विश्लेषणात्मक अध्ययनों 
ने भारत में मार्क्स और वेबर को सुपरिचित और महत्वपूर्ण कर दिया। ये अध्ययन 
संरचनात्मक अध्ययनों के रूप में विभिन्‍न श्रेणियों यथा जाति, वर्ग और शक्ति का 


: विश्लेषण भारतीय समाज में स्तरीकरण और परिवर्तन का विश्लेषण करने के क्रम 


में धड़लले से करते हैं। इस दिशा में आई०पी० देसाई (964), मदन (965), 
रोजेन्थल (970) , कोहन (97) , ओमेन (972) , शाह (973) , बेत्ते (965, 


(8) भारत का समाजशास्त्र 





4969, 975) और सिंह (973, 977) के योगदान उल्लेखनीय हैं । बेत्ते (965) 
ने सामाजिक स्तरीकरण के पूर्व के अध्ययनों से हटकर प्रथम बार ग्रामीण समुदायों 
के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा की सहायता ली। उन्होंने पाया :- 


“आज राजनीतिक शक्ति, चाहे वो गाँव में हो या गाँव के बाहर, अब पहले 
की तरह भू-स्वामित्व से जुड़ी रह गयी है । अब कुछ हद तक जाति पर निर्भर शक्ति 
के नये आधार निर्मित हो गये हैं। इसमें संभवत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसके आंकिक- 
स्वरूप की मजबूती है।'” (बेत्ते, 9965, पृ० 99) 


उपरोक्त अध्ययनों के अलावा मार्क्सवादी पद्धति के माध्यम से भी वैचारिक 
रूप से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इन अध्ययनों ने ऐतिहासिक-दूंद्रवाद उपागम के 
सहारे औपनिवेशिक शासन और उपनिवेशोत्तर काल में उत्पादन की पद्धतियों के 
आलोक में पूँजीवादी विकास के तत्वों को भी उधेड़ने का काम किया है। इस 
क्षेत्र में ध्यान देने योग्य योगदान ए०आर० देसाई (966, 975), जोशी (१977) 
और मट्टो (997) के हैं। ये सारे अध्ययन योगेन्द्र सिंह (973, 977, 989) 
द्वारा एक व्यवस्थित संरचनात्मक स्वरूप में रखकर विश्लेषित किये गये हैं। उन्होंने 
इस्लाम-काल से लेकर स्वातंत्रयोत्त काल तक की अवधि में भारतीय परम्पराओं 
के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विश्लेषित करने के लिए स्वीकृत उपागम वाला 
अवधारणात्मक प्रारूप प्रस्तुत किया। भारतीय समाजशास्त्र के बारे में सिंह लिखते 


हैं :- 


“सैद्धान्तिक दिशाओं और इसके विचारकों की परिवर्तनशील संरचना की 
समीक्षा के लिए समाजशास्त्र की समीक्षा चार दौरों के आधार पर करना अधिक 
उपयोगी होगा : 952 से 960 जो प्राथमिक तौर पर तादात्मीकृत परिवर्तनों और 
अन्वेषणों का दौर था; 960 से 4965 जो भारतीय समाजशास्त्र में सैद्धान्तिक 
प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव, सिद्धान्त और वैचारिकी के मध्य कुछ तीक्ष्ण 
तनावों के उभार का दौर था; 965 से 970 जो अंकित समाजशास्त्रीय स्वजागरूकता 
और नयी दिशाओं के विकास का दौर था और ज्ञान के नये क्षितिजों और सिद्धान्तों 
को सामने ला रही थी।'” (सिंह, 984, पृ० 80) 

साठ के दशक में किये गये कार्य (विवरणात्मक सांस्कृतिक अध्ययन) 
भारत को पश्चिम में परिचित कराने की दृष्टि से किये गये कार्यों में अच्छे और 
सफल कार्य थे, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि पश्चिमी लोगों ने चाहा था। उसी प्रकार 

' सत्तर और मध्य अस्सी के दशक में किये गये संरचनात्मक विश्लेषण पर आधारित 
कार्य भी उधार के प्रारूपों की सहायता से सामाजिक- संस्थाओं और प्रक्रियाओं के 


भारत का समाजशास्त्र (9) 


अध्ययन में आगे नहीं जा सके। इस अनुशासन में अध्येतागण आधुनिक राष्ट्रीय 
मुद्दों जाति आधारित आरक्षण, 'मन्दिर-मस्जिद-विवाद' आदि के विश्लेषण के 
संदर्भ में कुछ प्रस्तुत नहीं कर सके जिन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित किया 
है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अनुशासन अभी तक मूल्याँकन नहीं कर पाया है, यहाँ 
तक कि इसकी विषय-वस्तु पर अभी संदेह के बिन्दु उठाए जाते रहे हैं। 


वर्तमान स्थिति 


भारतीय विश्वविद्यालयों में अन्वेषणात्मक उपागम वाले पाश्चात्य प्रारूपों 
और सिद्धान्तों को अपनाने के बावजूद समाजशास्त्र अब तक सार्वजनिक मुद्दों से 
प्राय: परे ही रहा है। दलालों, कमीशन, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और सजातीय- 
राष्ट्रवाद जैसी समस्‍यायें अभी भी समाजशास्त्र द्वारा या तो अछूती रही हैं या तो 
उनका पर्याप्त ढंग से वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय समाज में हो रहे नवीन 
परिवर्तनों के विश्लेषण ने उभरती सोच में पाश्चात्य सिद्धान्तों की सीमाओं को अब 
और भी स्पष्ट करना प्रारम्भ कर दिया है। 


आधुनिकीकरण का मिलन-पात्-सिद्धान्त, जिसने उप-संस्कृतियों के परस्पर 
एक राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में मिल जाने की वैचारिकी और प्रक्रिया को व्यापक तौर 
पर आगे बढ़ाया था, वो सिद्ध नहीं हुआ बल्कि उल्टे इसने अन्य कई संस्कृतियों को 
एक दूसरे के समक्ष आक्रामक ढंग से ला खड़ा किया। इसी प्रकार आज हमें 'जाति' 
आधारित तनाव एवं संघर्ष पहले से कहीं व्यापक और गहरे रूप में दिखते हैं। इन 
सबमें भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा उधार के प्रारूपों पर किये गये कार्य की अप्रासंगिकता 
और अव्यावहारिकता अब सुस्पष्ट हो रही है, वो भी तब जब इन प्रारूपों को स्वयं 
पश्चिम में नयी चुनौतियाँ मिल रहीं हैं और उन्हें व्यावहारिकता की कसौटी पर कसा 
जा रहा है। पहला तो यह कि जब साठ के दशक में राजनीतिक परिवर्तनों और सारी 
दुनिया में छाये आन्दोलनों के कारण पार्सस के प्रारूप ने अपना आकर्षण खो दिया। 
साठ के दशक में संरचनात्मक प्रकार्यवाद की कमजोरियाँ इस रूप में सामने आईं कि 
इससे न सिर्फ समाजशास्त्र की अस्मिता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे बल्कि इसकी 
पद्धतियों का अस्तित्व भी खतरे में लगने लगा था। 

और अब नब्बे के दशक के बाद हम ये देखते हैं कि मार्क्सवादी अक्खड़ता 
भी एक झटके से समाप्त हो गयी। इन स्थापित और स्वीकार्य सिद्धान्तों पर लगे 
अ्रहणों का भारतीय समाजशास्त्रियों पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा। स्थिति यह हो गयी 
है अब कि पचास के दशक में भारतीय समाजशास्त्र के प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों 
द्वारा प्रस्तुत किये गये अध्ययन-प्रारूप और विषय-बिन्दुओं पर एक बार फिर से 


(40) भारत का समाजशास्त्र 


विचार किया जाने लगा है ताकि पुन: नये रूप में एक प्रासंगिक समाजशास्त्र के 
निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जा सके। इस स्थिति को एक आलोचनात्मक स्वीकारोक्तिपूर्ण 
लेख में दुबे ने यह प्रदर्शित किया :- 


“हम एशियाई समाजशास्त्रियों ने पश्चिम से कई समाजविज्ञानों को सीधे 
आयात और उनका उपयोग अपने व्याख्यानों को तैयार तथा प्रस्तुत करने में किया है, 
लेकिन एशियाई वास्तविकताओं से उभरे रचनात्मक रसिद्धान्तों का निर्माण करखाने में 
नितान्त ही अक्षम रहे हैं, जिसके बिना हम अपने संदर्भों में समाजशास्त्रीय लक्ष्यों की 
प्राप्ति नहीं कर सकते। आवश्यकता इस बात की है कि इस स्थापित प्रभावी पश्चिमी 
प्रारूप की पकड़ को पहले ढीला और फिर समाप्त कर दिया जाय।”' (दुबे, 982, 
पृ० 498 ) 

बौद्धिक औपनिवेशिकता से मुक्ति हेतु समाजशास्त्रीय विवेचनाओं का 
भारतीयकरण और सैद्धान्तिक विश्लेषणात्मक आत्मनिर्भरता की दिशा में गम्भीर 
प्रयास किये जा रहे हैं ताकि अपनी स्वयं की बौद्धिक परम्परायें विकसित की जा 
सकें। हालाँकि इस हेतु यहाँ पर्याप्त रूप में ऐतिहासिक दार्शनिक परम्पराओं का 
ताना-बाना पहले से ही था लेकिन गुमनामी के कारण भारतीय समाज के प्रारम्भिक 
समाजशास्ल्रियों को इन्हें नये रूप में खोजना पड़ा है। सबसे बढ़कर समाजशास्त्र को 
अपने व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विषयों और अनुशासनों के साथ 
पारस्परिक सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों और सार्वजनिक बहसों के साथ 
आगे बढ़ना होगा। तभी यह अपने वायदों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सकेगा। 


नये अभिमुखीकरण 


बदलते परिप्रेक्ष्य में, जिसमें दुनिया इलेक्ट्रानिक माध्यमों और सूचना क्रान्ति 
के जरिए परस्पर गुँथ गयी है,,पश्च-पूँजीवाद ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को 
बाधित कर दिया है तथा साथ ही पंश्चिम महा-सिद्धान्तों के बदले 'घटना-विज्ञान! 
के माध्यम से एक 'उत्तर-आधुनिक' परिप्रेक्ष्य उभरकर आया है। इसका प्रभाव 
भारतीय समाजशास्त्र पर भी पड़ा है। यह प्रभाव हमें नब्बे के दशक के बाद की 
अखिल भारतीय समाजशास्ल्रीय गोष्ठियों में दृष्टिगोचर होता है। इनमें 'घटना- 
विज्ञान! के माध्यम से भारतीय यथार्थ को इसके इतिहास और संस्कृति के तत्वों और 
इसके पारम्परिक स्वरूप के सहारे नये सिरे से जानने-समझने की कोशिशें की जा 
रहीं हैं। इसलिः? फिर से दलित, लिंग, राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, 
पूँजीवाद, बाजारवाद, सजातीयता, बहुलतावाद आदि जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक- 
राजनीतिक-आर्थिक मुद्दे नये रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। इन बहसों और 


आरत का समाजशास्त्र (4) 


गोष्ठियों के द्वारा, जो कि भारतीय साहित्य, मानव-विज्ञान तथा दर्शन आदि अनुशासनों 
और माध्यों के संयुक्त प्रभाव और तत्वावधान से उभर रहे हैं, अब पूर्व की पश्चिमी 
मान्यताओं पर प्रश्नचिन्ह भी लगाया जा रहा है। भारतीय समाजशास्त्रीय संदर्भ में जो 
बहस बेली, पोकॉक आदि के साथ ए०के० सरन ने चलाई थी उसकी आवश्यकता 
एक बार पुन: इक्कीसवीं शताब्दी में एक नये यथार्थ के रूप में उभरकर आ रही है 
क्योंकि भारतीय परम्पराओं को कूटीकृत (७००७) करना इतना सरल एवं सहज 
नहीं है। इसकी परस्पर सहयोगी और पूरक भिन्‍नतायें इतनी जटिल हैं कि किसी एक 
अनुमानित, परिकल्पित और आयातित दृष्टि-प्रारूप से भारतीय समाज को समझना 
और इसकी परम्पराओं को विश्लेषित करना आसान नहीं है। भारतीय संस्कृति कई 
परम्पराओं और जीवन-विधियों का एक अद्भुत सम्मिश्र संकुल है जिसकी नयी 
सोच में यहाँ की भाषाएँ, ग्रामीण-कृषक वातावरण, मिथकों की श्रंखलाएँ और 
अर्वाचीन परम्पराओं तथा मौखिक बृत्तान्तों को आनुभविक पद्धतिशास्त्र के बदले 
अब लघु बृत्तान्तों और 'बिबलियोग्राफी ' के माध्यम से व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के 
द्वारा समझना ही ज्यादा उपयोगी और प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है! 


इस नये परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाजशास्त्री भारतीय सभ्यता और संस्कृति की 
सततता और सुदृढ़ता के तत्त्वों को उभारने के प्रयास कर रहे हैं। ये तत्तत आधुनिकता 
की प्रक्रिया के अन्तर्गत पश्चिम की संदर्भ संस्कृति में प्रायः घुल-मिल गये थे। 
हालाँकि आधुनिकता की प्रक्रिया खण्डित हो गयी है वहीं समेकित रूप से भारतीय 
व्यवस्था जो उत्पादन की विभिन्‍न पद्धतियों के साथ हजारों वर्षों से चली आई है अब 
भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। टी०के० ओमान, दीपांकर गुप्ता, योगेन्द्र 
सिंह, श्यामाचरण दुबे, आन्द्रे बेते आदि के समाजशास्त्रीय चिन्तन तथा ए०के० सरन 
आदि के निरन्तर प्रयासों के द्वारा इक्कीसवीं शताब्दी में भारतीय समाजशास्त्र की 
भारतीय रूपरेखा बनाने के सार्थक प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं । इस तरह 
से भारतीय समाजशास्त्र अपनी आयातित विषय-वस्तु को न सिर्फ त्याग रहा है 
बल्कि नयी पद्धतियों के प्रयोग पर भी बल दे रहा है और जिसकी उद्घोषणाएँ 
आख्यानों और मौखिक बुत्तान्तों से भी जुड़ी हैं। 
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भारत का समाजशास्त्र 


2. भारतीय स्ाम्गजिक संबर्चना : आधारभूत 
विशेषता 
* प्रो०ण जयकान्त तिवारी 


भारतीय समाज एक बहुलक समाज है। भारतीय सामाजिक संरचना के 
विविध निर्णायक आधार हैं : भाषा, धर्म, जाति, वंशनाम, जनजाति एवं प्रजाति 
इत्यादि। इन विभिन्‍न आधारों पर भारतीय समाज की विविधता परिलक्षित होती है 
किन्तु इन विविधताओं में ही एकता के तत्व भी अन्तर्निहित हैं। भारतीय समाज की 
विविधताओं में अन्तर्निहित एकता के तत्वों को एक उदाहरण के आधार पर समझा 
जा सकता है। मधुमक्खियाँ किस्म-किस्म के फूलों एवं उनके परागकणों से रस 
निकालकर उन्हें अपने द्वारा निर्मित मोमरूपी छाते में संग्रहीत करती रहती हैं। यह 
क्रम कई बार दुहराते रहने पर एक अवस्था आती है जब छाता मधु अथवा शहद से 
भर जाता है। इस शहद को चखकर हम यह तो बता सकते हैं कि उसका स्वाद मीठा 
है किन्तु यह बताना बड़ा कठिन है कि शहद की कौन सी बूँद किस पुष्प के 
परागकणों से निर्मित है? इसी प्रकार भारत के विभिन्‍न निर्मायक समूहों में हम भाषा, 
जाति, धर्म आदि विविध आधारों पर अन्तर तो कर सकते हैं किन्तु भारतीयता के 
समन्वित प्रारूप में जो एकरूपता है, वही भारतीय समाज की विशिष्टता है। 


भारतीय समाज में विर्विधता 


भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसमें 
विश्व की परिधि का 2.4 प्रतिशत भूभाग शामिल है किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से 
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें कुल विश्व की आबादी का १5 प्रतिशत 
प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत के 5000 वर्षों के इतिहास में आर्य, द्रविड़ एवं अनेक 
आक्रमणकारी सभ्यताओं की विविध सांस्कृतिक विरासत के तत्व निहित हैं। भारतीय 
आबादी (27.8 मिलियन--99] जनगणना) की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक 
विविधताएँ इसके ग्रामीण एवं शहरी परिवेशों , विभिन्‍न अंचलों एवं राज्यों में परिलक्षित 
होती हैं। भारत की विविधताओं को निम्न आधारों पर देखा जा सकता है :- 
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भाषा :- भारतीय संविधान में यद्यपि 8 भाषाओं को मान्यता दी गयी है किन्तु पूरे 
भारत में 4652 भाषाएँ बोली जाती हैं जो मोटे तौर पर तीन भाषा समूहों - इण्डो 
आयें, द्रविड़ एवं यूरोपीय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इण्डो आर्य भाषा समूह में 
ग़ामिल भाषाएँ हैं - हिन्दी, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमी, 
हारी, संस्कृत, सिन्धी, राजस्थानी, कश्मीरी, इत्यादि जो लगभग तीन चौथाई 
भारतीयों की भाषाएँ हैं। द्रविड़ भाषा समूह में शामिल भाषाएँ हैं - तमिल, तेलगू, 
मलयालम, कननड़, इत्यादि। यूरोपीय भाषा समूह की प्रतिनिधि भाषाएँ हैं - अंग्रेजी, 
फ्रेंच, पुर्तगाली, इत्यादि। 

धर्म :- यद्यपि भारत में राज्य का कोई एक धर्म नहीं है किन्तु राज्य के द्वारा विभिन्‍न 
धर्मों को मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत के प्रगुख धर्म हैं - हिन्दू (82.6%) , 
इस्लाम (१.35%), ईसाई (2.43%), सिख (.96%) , बौद्ध (07%), जैन 
(0.48%) , अन्य (पारसी, बहाई आदि) 0.3%। 

जाति :- भारत में लगभग 3000 जातियाँ हैं जो चार वर्णों - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व 
एवं शुद्र से सम्बद्ध हैं। इन जातियों का सामाजिक श्रेणीक्रम अलग-अलग है जैसे - 
उच्च जातियाँ (ब्राह्मण, क्षतिय, बनिया, कायस्थ) , मध्यम जातियाँ (अहिर, कुर्मी, 
सोनार आदि) , निम्न जातियाँ ( धोबी, नाई आदि) , अस्पृश्य जातियाँ ( भंगी, रायगार, 
हजेला »आदि)। 

जनजाति :- भारत की 7.8 (52.03 मिलियन) आबादी विभिन्‍न आदिवासी समूहों 
तथा जनजातियों की है, जिनमें कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं - संथाल, भील, मीना, 
गोंड, मुंडा, हो, खासी, गारो, नागा, उरांव, थारू, भोटिया, इत्यादि। 

प्रजाति :- भारतीय जनसंख्या में छ: प्रजातीय समूह हैं - नीग्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रोलायड, 
मंगोलायड, मेडिटरेनियन अथवा द्रविडियन, ब्राकीसेफल्स एवं नार्डिक आर्यन। 


एकता के तत्त्व 

भारतीय समाज भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति, जनजाति की भिन्‍नताओं के 
बावजूद एकता के सूत्रों में बँधा है जिसके आधार पर यह एक बड़ा राष्ट्र है। 
श्रीनिवास के अनुसार भारत की एकता धार्मिक आधारों पर आधारित है। विविध 
तीर्थस्थलों के भ्रमण में उनका लक्ष्य एक है - धार्मिक पुण्य अर्जन करना एवं मोक्ष 
प्राप्त करना। 


धार्मिक एकता के अलावा राजनीतिक आधार पर भी भारतीय समाज एकता 
के सूत्रों में बँधा है। भारत के विभिन्‍न समूहों ने एकजुट होकर स्वाधीनता के लिए 
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संघर्ष किया। आजादी के बाद चीन से युद्ध एवं पाकिस्तान से युद्धों के समय भारत 
ने एकजुटता का परिचय दिया। भारतीय संविधान में धर्म, जाति, वंशनाम, भाषा की 
भिन्‍नता के बावजूद सबको एक समान सुरक्षा प्रदान की. गयी। हमारा विधान एवं 
कानून सभी समुदायों पर लागू होता है। क्षेत्रीय भिन्‍नताओं के बावजूद एक क्षेत्र 
विशेष में रहने वाले समूह कई आधारों पर एकता के सूत्रों से जुड़े हैं। जैसे - उत्तर 
प्रदेश का ब्राह्मण तमिलनाडु के ब्राह्मण से ब्राह्मण संस्कृति एवं मूल्यों के आधार पर 
जुड़ा हुआ है । इसी प्रकार एक क्षेत्र में भोजपुरी बोलने वाले समूह विविध जातियों में 
बँटने के बावजूद समान भाषायी समूह के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। हिन्दी भाषा 
का प्रसार गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी बढ़ा है तथा वह एक सम्पर्क भाषा के रूप में 
लोगों को जोड़ने का आधार बन रही है। इस प्रकार धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता 
आदि जहाँ एक ओर विभाजन करते हैं वहीं दूसरी ओर एकता में भी बाँधते हैं। 


यह सही है कि जातीय भेदभाव ने भारत में जातीय संघर्ष को बढ़ाया है किन्तु 
दूसरी ओर जाति पर आधारित जजमानी व्यवस्था विभिन्‍न जातियों को प्रकार्यात्मक 
रूप से एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित बनाने में सहायक रही है। इन आधारों पर 
भारतीय समाज एकता के सूत्रों के आधार पर नियंत्रित होता रहा है। 


भारतीय सामाजिक संगठन विभिन्‍न धार्मिक समूहों की नींव पर आधारित है। 
इसकी अनेक परतें हैं । इन समस्त परतों को खोलकर भारतीय सामाजिक संरचना का 
विश्लेषण किया जा सकता है। 


हिन्दू सामाजिक संरचना 


हिन्दू शब्द का प्रादुर्भाव भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय संदर्भों में हुआ। सिन्धु नदी 
के तट पर बसे गैर मुस्लिम समुदाय को पर्शिया;एवं ग्रीक वासियों ने हिन्दू कहकर 
पुकारा। कालान्तर में अरब, तुर्की, अफगान एवं मुगल (सभी मुस्लिम) ने इस्लाम में 
विश्वास न करने वाले को हिन्दू कहा। इस संदर्भ में हिन्दू की अवधारणा भौगोलिक 
अवधारणा के अलावा इस्लाम धर्म में विश्वास न रखने वाले समूह के प्रयुक्त हुई। 
ब्रिटिश शासनकाल में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दुओं के धर्मान्तरण अथवा ईसाईकरण 
के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रबुद्ध एवं शिक्षित हिन्दुओं को अपनी आत्मा तलाशने 
हेतु बाध्य होना पड़ा। इसके प्रत्युत्तर में कई समूहों का प्रादुर्भाव हुआ -ब्रह्म समाज, 
रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, दि डिवाइन 
लाइफ सोसायटी, दि शैव सिद्धार्थ समाज आदि। इन समूहों ने हिन्दू धर्म का परिष्कार 
किया एवं हिन्दुत्व को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया। 


रोमिला थापर (985) ने यह निष्कर्ष दिया कि हिन्दू धर्म में किसी एक 
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ईश्वर की बजाय अनेक देवी-देवता हैं जिनमें कई विभिन्‍न अवधिवयों में लुप्त होते रहे 
हैं । शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय के अभ्युदय के उपरान्त अनेक वैदिक देवताओं - इन्द्र, 
वरुण, अग्नि, मित्र, रुद्र, प्रजापति का हास हुआ तथा शिव एवं विष्णु प्रमुख देव के 
रूप में बने हुए हैं। वैदिक ग्रन्थों के अनुसार हिन्दू दर्शन में ईश्वर.की प्रकृति एवं 
धार्मिक आस्थाओं की स्थापना से सम्बन्धित तत्वचिंतन उतना महत्वपूर्ण नहीं है 
जितना पूजा की पद्धति, यज्ञ, अर्पण एवं आहूति। कालान्तर में देवी-देवताओं के प्रति 
भक्ति पर बल दिया गया, उनकी मूर्तियों की स्थापना, देवालयों एवं मन्दिरों का 
निर्माण किया गया जो विविध रूपों में परिलक्षित होता है। इसके पश्चात्‌ विविध 
धार्मिक पन्थों ने हिन्दू धर्म के बहुआयामी स्वरूप को अभिव्यक्त किया। इन विविधताओं 
के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि हिन्दुत्व कोई एकाकी धर्म नहीं बल्कि बहुल 
स्वरूपी है, इसलिए कुछ लोग इसे सनातन धर्म कहना ज्यादा श्रेयष्कर मानते हैं। 


हिन्दू दर्शन में सातत्य पर विश्वास किया जाता है, अत: अतीत से वर्तमान की 
एवं वर्तमान से भविष्य की व्याख्या अन्तःसम्बन्धित है। दरअसल परम्परा को महत्त्वपूर्ण 
मानने के पीछे उद्देश्य यह है कि विचारों को समरूपता एवं क्रम दिया जा सके। 
हिन्दू चिंतन के अनुसार विभिन्न ऐतिहासिक चरण सिर्फ बल दिये जाने वाले अथवा 
महत्वपूर्ण माने जाने वाले बिन्दुओं पर अन्तर को दर्शाते हैं किन्तु इसके बावजूद उनमें 
वैचारिक तारतम्यता झलकती है। जैसे - सतयुग में सत्य धर्म है, ल्ेतायुग में यज्ञ 
(त्याग एवं बलिदान) , द्वापर युग में ज्ञान एवं कलियुग में दान धर्म का प्रतिनिधित्व 
करता है। ' 


हिन्दू धर्म के आधार 
हिन्दू धर्म की आधारभूत विशेषतायें निम्नलिखित हैं :- 


(१) तात्त्विक चिन्तन : हिन्दू दर्शन पुनर्जन्म, आत्मा की अनश्वरता, पाप, पुण्य, 
कर्म, धर्म एवं माँक्ष में विश्वास करता है। कर्म के विचार के आधार पर हिन्दू 
को यह शिक्षा दी जाती है कि पिछले जन्म में किये गये कर्म के आधार पर 
उसका इस जन्म में विशिष्ट जाति अथवा परिवार में जन्म हुआ है। धर्म के 
विचार के आधार पर यह शिक्षा दी जाती है कि यदि इस जन्म में वह अच्छे 
कर्म करेगा तो अगले जन्म में उसका जन्म अच्छे सामाजिक समूह में होगा। 
मोक्ष का दर्शन उसे यह एहसास कराता है कि उसके द्वारा किये गये पाप एवं 
पुण्य के आधार पर उसके मोक्ष (अर्थात्‌ जन्म एवं मृत्यु के बन्धन से मुक्ति) 
का निर्धारण किया जायेगा। 


(2) पवित्नता एवं अपवित्नता : हिन्दू धर्म में पवित्रता एवं अपवित्नता की वैचारिकी 
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महत्वपूर्ण मानी गयी है। पवित्रता एवं अपवित्नता के आधार पर अन्तरजातीय 
सम्बन्ध, दूसरे समूहों से शारीरिक दूरी, जन्म, मृत्यु आदि के संस्कार एवं 
व्यवहार प्रतिमान निर्भर हैं । पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा सफाई एवं 
गन्दगी से नहीं जुड़ी है बल्कि जन्म से सम्बन्धित है। अर्थात्‌ जो जाति जितनी 
पवित्र है उसका स्थान अपवित्र जातियों की तुलना में उतना ही ऊँचा है। 


(3) श्रेणीक्रम : हिन्दू वैचारिकी में श्रेणीक्रम के आधार पर वर्णों एवं जातियों को 
ऊँचे एवं निम्न सोपानों में रखा गया है व्यक्ति के गुणों - सात्विक, राजसी 
एवं तामसिक विशेषताओं के आधार पर उनके श्रेणीक्रम का निर्धारण किया 
गया है। सात्विक गुण श्रेष्ठ है इसलिए इसका प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ण 
- ब्राह्मण श्रेष्ठ है तत्पश्चात्‌ क्षत्रियों का स्थान है जो राजसी गुणों का 

' प्रतिनिधित्व करते हैं एवं शूद्र तामसिक गुणों से जुड़े होने के कारण श्रेणीक्रम 
। में सबसे नीचे हैं । जीवन के लक्ष्यों में भी श्रेणीक्रम परिलक्षित होता है- मोक्ष 
| श्रेष्ठ लक्ष्य है, तत्पश्चात्‌ क्रमश: धर्म, अर्थ एवं काम का महत्व है। 


(4) मूर्त्तिपूजा : हिन्दू धर्म में मूर्त्ति पूजा के प्रति आस्था परिलक्षित होती है। 
। कृष्ण, राम, शिव, गणेश, हनुमान, दुर्गा, काली, आदि देवी-देवताओं की 
| मूर्तियाँ अलग-अलग मन्दिरों में स्थापित की जाती हैं । इन मन्दिरों में मलेच्छों 
। के प्रवेश पर प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया कि मन्दिर को अपवित्र होने से 
बचाया जा सके। 

| 


(5) बहुलदेववादी आस्था : हिन्दू धर्म की आस्था किसी एक देवता पर आधारित 

न होकर अनेक देवी-देवताओं पर आधारित है। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्रों 
| एवं वेदों में आस्था न रखने वाले व्यक्तियों एवं नास्तिकों को भी हिन्दू धर्म 
के अन्तर्गत स्वीकृति दी गयी है। 
| 
| 
| 


जा 


(6) सहिष्णुता : क्या हिन्दू धर्म सहिष्णु है? इस पक्ष पर दो प्रकार के दृष्टिकोण 
हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार चूँकि हिन्दू धर्म विभिन्‍न देवी-देवताओं में 
आस्था रखने वाले अलग-अलग सम्प्रदायों को अपने धर्म में शामिल किये 
हुए है, इस आधार पर इसे सहिष्णु धर्म कहा जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण 
के अनुसार विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायों में होने वाली प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष 
तथा अन्य धर्मावलम्बियों से हिन्दुओं के संघर्ष के उदाहरण यह प्रदर्शित 
'करते हैं कि हिन्दू धर्म में सहिष्णुता का अभाव है। 


(7 )  पृथक्करण : हिन्दू धर्म विभिन्‍न जातियों, विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायों में 
पृथक्‌ता का समर्थन करता है | शंकराचार्य के दृष्टिकोण से ब्रह्मा के विभिन्‍न 


भारत का समाजशास्त्र (9 ) 








अँगों - मुख, बाँह, जाँघ एवं पैर से पैदा होने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों 
एवं शूद्रों में पृथकता को महत्वपूर्ण माना गया। 

(8) अहिंसा : क्या हिन्दू धर्म अहिंसा में विश्वास करता है? एक दृष्टिकोण से 
हिन्दू धर्म की आस्था अहिंसा में नहीं है, इसकी पुष्टि गीता के संदेशों से होती 
है। इसके अलावा मन्दिरों में बलि चढ़ाने की क्रिया भी अहिंसा पर आधारित 
नहीं है। किन्तु दूसरे दृष्टिकोण से भक्ति सम्प्रदाय एवं उससे जुड़े सन्‍्तों - 
कबीर, तुलसी, गुरुनानक, चैतन्य, मीरा, तुकाराम, रामदास आदि के आदर्श 
हिंसा के विरुद्ध हैं। इस आधार पर हिन्दूवादी आदर्श अहिंसात्मक है। 


(9) आश्रम : हिन्दू दर्शन के अनुसार जीवन की चार अवस्थायें हैं - ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। प्रत्येक आश्रम में निर्दिष्ट कर्तव्य निर्धारित हैं 
जैसे - ब्रह्मचर्य अवस्था में अध्ययन करना, गृहस्थ अवस्था में विवाह एवं 
संतानोत्पत्ति के आधार पर वंश को आगे बढ़ाना, वानप्रस्थ अवस्था में गृह में 
रहते हुए विरक्ति की ओर उन्मुख रहना तथा सनन्‍्यास अवस्था में गृह का 
परित्याग कर अपने जीवन के अनुभवों एवं सत्य से समाज की अवगत 
कराना। आज हिन्दू जीवन प्रद्धति में आश्रम व्यवस्था के अनुकूल आचरण 
का अभाव परिलक्षित होता है। 


(१0 ) पुरुषार्थ : हिन्दू जीवन पद्धति में जीवन के चार पुरुषार्थ अथवा लक्ष्य हैं - 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष | मोक्ष सबसे श्रेयस लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने हेतु 
धर्म, अर्थ एवं काम पर आधारित अनुशासन का अनुसरण करना पड़ता है। 


हिन्दुत्व पर उत्तर बैदिक परम्पराओं, मध्यकालीन सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण , इस्लाम एवं समसामयिक सुधार आन्दोलनों का प्रभाव 


हिन्दूत्व के वैदिक्र दर्शन पर सर्वप्रथम बौद्ध एवं जैन धर्म की विचारधारा का 
प्रभाव पड़ा। यद्यपि ये दोनों धर्म पृथक धर्म के रूप में विकसित हुए किन्तु इनकी जड़ें 
हिन्दू परम्पराओं से उभरी थी। दोनों धर्मों ने हिन्दू धर्म के सातत्य मूल्यों - पूर्व 
निर्धारण, पुनर्जन्म, मोक्ष, वर्ण एवं जाति आधारित श्रेणीक्रम को स्वीकार किया किन्तु 
दोनो धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया और मन्दिरों में बलि चढ़ाने जैसी प्रथाओं का 
विरोध किया। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के आधार पर आत्मा की मुक्ति का मार्ग 
. सुझाया गया जबकि जैन धर्म में आत्मनियंत्रण के आधार पर नैतिक गुणों को 
आत्मसात करने के माध्यम से आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। जहाँ 
हिन्दू धर्म ईश्वरवादी है वहीं बौद्ध एवं जैन धर्म अनिश्वरवादी हैं। दोनों धर्मों ने हिन्दू 
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धर्म की कठोर प्रथाओं, परम्पराओं, श्रेणीक्रम के मूल्यों, ब्राह्मणों के वर्चस्व एवं 
धार्मिक कठमुल्लेपन का विरोध किया। 


हिन्दू मूल्यों एवं विश्वासों को नवीं शताब्दी में शंकराचार्य, ग्यारहवीं एवं 
बारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य एवं चौदहवीं शताब्दी में माधवाचार्य के उपदेशों ने 
प्रभावित किया। देश के विभिन्‍न हिस्सों में धार्मिक मठों एवं आश्रमों की स्थापना 
हुई। रामानुजाचार्य के वैष्णव सम्प्रदाय में जैन, शैव एवं निम्न जातियों के अनुयाइयों 
की बड़ी संख्या शामिल हुई। दक्षिण भारत में लिंगायत सम्प्रदाय ने बहुत सारे गैर 
ब्राह्मणों को शिवपृजक बनाया। पन्द्रहवीं एवं सोलहवीं शताब्दी में कबीर, नानक, 
रामदास, चैतन्य, मीरा, तुलसी एवं तुकाराम जैसे संतों ने हिन्दू धर्म में समतामूलक 
एवं गैर श्रेणीकृत मूल्यों को प्रतिपादित किया। उन लोगों ने हिन्दू परम्परा को उदार 
बनाने एवं इस्लाम से इसका समन्वय करने पर बल दिया। 


मध्यकाल में इस्लाम धर्म के मूल्यों ने हिन्दू आदर्शों को प्रभावित किया। 
इस्लाम धर्म मूर्तिपूजक नहीं है तथा एकेश्वरवादी है | यह श्रेणीक्रम की बजाय समता 
के मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता है। यद्यपि हिन्दू एवं इस्लाम दोनों धर्म समष्टिमूलक 
हैं किन्तु हिन्दुत्व में स्माष्टि श्रेणीक्रम से जुड़ा है जबकि इस्लाम में सर्माष्टि श्रेणीक्रम 
से पृथक है। इस्लाम शासनकाल में कुछ मुगल शासकों ने हिन्दू मन्दिरों का विध्व॑स 
किया, हिन्दुओं को इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाया एवं इस्लाम धर्म के मूल्यों का 
प्रसार किया। इस्लामीकरण की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत दोनों धर्मों में तनाव एवं 
संघर्षों में वृद्धि हुई किन्तु इस प्रक्रिया ने दूसरी ओर हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों में 
अभियोजन, दोनों परम्पराओं के सांस्कृतिक समन्वय एवं सांस्कृतिक सहअस्तित्व 
को भी बढ़ाया। सूफी संतों द्वारा प्रतिपादित गैर प्रथावाद एवं अमूर्त एकेश्वरवाद ने 
हिन्दू जनमानस को प्रभावित किया। योगेन्द्र सिंह (973) ने यह निष्कर्ष दिया कि 
कुछ मुस्लिम शासकों ने हिन्दूपरम्परा को इस्लाम के साथ जोड़ने का प्रयास किया। 
मसलन अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म के अन्तर्गत हिन्दू, मुस्लिम, जैन एवं पारसी 
परम्परा को समन्वित करने का प्रयास किया। अमीर खुसरो ने हिन्दू परम्परा को 
मुस्लिम समुदायों में विश्लेषित किया। 

ब्रिटिश शासनकाल में मुस्लिम अभिजनों की शक्ति क्षीण हो गयी। 
परिणामस्वरूप बृहद इस्लाम परम्परा अपनी ओजस्विता और उत्साह को कायम 
रखने में असफल रही। १8वीं शताब्दी में इस्लाम की उदारवादी परम्परा के स्थान पर 
धर्मपरायण एवं पुनरुत्थानवादी परम्परायें बलवती हो गयी। परिणामस्वरूप हिन्दू 
परम्परा इस्लाम के प्रति अभियोजक की बजाय ग्रतिक्रियावादी हो गयी। १9वीं 
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शताब्दी में इस्लाम की परम्पराओं के राजनीतिकरण ने कालान्तर में इस्लामिक राष्ट्र 
(पाकिस्तान) का निर्माण किया। 


योगेन्द्र सिंह (१973) के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में हिन्दुत्व में दो प्रकार 
के सुधार आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ। पहला, ऐसे सुधार आन्दोलन जिनमें हिन्दू 
आचारों एवं मूल्यों को वेद की प्राचीन परम्परा के अनुरूप बदलने का आग्रह दिखाई 
पड़ता है, जैसे - स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण, विवेकानंन्द एवं गांधी का 
सुधारवादी आन्दोलन। दूसरा, ऐसे सुधार आन्दोलन जिनमें नये सांस्कृतिक मूल्यों एवं 
आचारों को परम्परागत आचारों एवं,मूल्यों से समन्वित करने पर बल दिया गया, जैसे 
- राजाराम मोहन राय एवं जवाहर लाल नेहरू के सुधारवादी प्रयास | इस प्रकार हिन्दू 
मूल्यों एवं विश्वासों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। 


नव हिन्दूवाद 

हिन्दुत्व का नया स्वरूप या नव हिन्दूवांद वस्तुत: हिन्दू धर्म का कोई नया 
सम्प्रदाय नहीं है बल्कि हिन्दू धर्म के पुराने सभी सम्प्रदायों को झिल्ली की एक 
पतली थैली में बन्द करने का एक प्रयास है। वस्तुत: नव हिन्दूवाद धार्मिक उद्देश्यों 
की बजाय राजनीतिक उद्देश्यों से अधिक प्रभावित है इसीलिए इसे कुछ विचारकों 
ने राजनीतिक हिन्दूवाद भी कहा है। मुस्लिम एवं ईसाई धर्मानुयाइयों ने हिन्दू को 
अपने से पृथक अन्य (दि अदर) के रूप में देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे - हिन्दुओं 
ने उन्हें 'मलेच्छ ' के रूप में देखा। बीसवीं सदी, विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात्‌ नव 
: हिन्दूवादी आन्दोलन को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। रोमिला थापर 
(985 : 2) के अनुसार इन ऐतिहासिक विकासक्रमों ने वर्तमान नव हिन्दूवाद को 
जन्म दिया है। इस नव हिन्दूवाद के अन्तर्गत नयी राजनीतिक अनिवार्यताओं के 
परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण धनिकों एवं नगरीय मध्यमवर्गों को आकर्षित करने का अभियान 
परिलक्षित होता है। 


रोमिला थापर (985) तथा कुछ अन्य विचारकों के अनुसार नव हिन्दुत्व 
की मूल स्थापनाएँ निम्नलिखित हैं :- 


3. नव हिन्दूवाद ब्राह्मणवादी स्रोतों - गीता, वेदान्त दर्शन, वैदिक साहित्य पर 
आधारित है जिसके अन्तर्गत धर्मशास्त्रों के कुछ पहलुओं को स्वीकार करते 
हुए आधुनिक परिमार्जित धर्म के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है। 
हिन्दुत्व एक संरचित आस्था की व्यवस्था है जिसमें अतीत की व्याख्या, 
वर्तमान का विश्लेषण एवं भावी आचरण का प्रारूप शामिल है। 


(22 ) भारत का समाजशास्त्र 
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इसकी मान्यता यह है कि गैर जातीय धार्मिक सम्प्रदायों को शक्तिशाली 
समूह के धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। समाज के निचले तबके के समूह 
नये धार्मिक आन्दोलनों के जरिये अपने उत्थान का प्रयास कर सकते हैं। 
नव हिन्दूबाद की मान्यता है कि ग्रीक, तुर्की, मुगलों एवं अंग्रेजों ने हिन्दुओं 
का कई सदियों तक विविध रूपों में शोषण किया। उन्होंने हिन्दुओं का धर्म 
परिवर्तन किया, उनके मन्दिरों को ध्वस्त किया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा, 
उनके मन्दिरों से धन लूटा, वगैरह। अत: उनकी दृष्टि में नये मठ, आश्रम, 
मन्दिर का निर्माण करना, मन्दिर निर्माण में जनसमर्थन हासिल करने हेतु 
रथयात्रा निकालना, मुस्लिमों एवं ईसाइयों का पुन: धर्मान्तरण करके उन्हें 
हिन्दू बनाना, आदि क्रियायें उचित हैं। 


नव हिन्दूवाद समानतावाद का समर्थन नहीं करता बल्कि सामाजिक आर्थिक 
असमानता एवं श्रेणीक्रम की संरचना को उचित मानता है। उसके अनुसार 
दूसरे धर्म जैसे इस्लाम में केवल सिद्धान्तों के आधार पर समानता का 
प्रतिपादन किया गया है, व्यवहार में असमानता दिखती है। बौद्ध धर्म में 
समानता केवल नैतिक पहलुओं तक़ सीमित है। हिन्दुत्व का आविर्भाव उन 
अवस्थाओं में हुआ जब असमानता ही जीवन का यथार्थ थी तथा धर्म की 
सामाजिक भूमिका उन यथार्थ असमानताओं की संरचना को परिवर्तित करने 
की नहीं थी बल्कि इस असमानता से पीड़ित समूहों की दशा सुधारने की थी। 


नव हिन्दूवाद पुराने हिन्दूवाद की भाँति धार्मिक प्रकटन की बहुलता को नहीं 
स्वीकार करता | इसकी दृष्टि में केवल कुछ महत्वपूर्ण एवं चुनी हुई आस्थाओं, 
रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के आधार पर धर्म को प्रकट करना उचित है। 
यह दृष्टिकोण पुराने दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है 
कि बहुत में से थोड़े क,चयन कौन करता है, किन श्रोतों के आधार पर करता 
है तथा किन उद्देश्यों के लिए करता है? 


नव हिन्दूवाद की दृष्टि में भारत से बाहर इस्लामिक एवं ईसाई समाजों जैसे- 
ब्रिटेन, अमेरिका, खाड़ी देशों में हिन्दू एक अल्पसंख्यक समुदाय है, इसलिए 
उनमें सांस्कृतिक असुरक्षा का भाव है। इन अल्पसंख्यक प्रवासी हिन्दुओं के 
आर्थिक सहयोग एवं समर्थन के आधार पर हिन्दू शिक्षण संस्थानों की 


. स्थापना के द्वारा हिन्दू धर्म को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इस 


आधार पर नव हिन्दूवादी इन प्रवासी हिन्दुओं से सामाजिक सम्पर्क एवं 
सहयोग का सिलसिला बनाये हुए हैं। 


भारत का समाजशास्त्र (23 ) 





7... नव हिन्दुत्व ने भारतीय राष्ट्रवाद की नयी अवधारणा दी है जिसे हिन्दू 
राष्ट्रवाद कहा जाता है। हिन्दू राष्ट्रवाद की मान्यता यह है कि हिन्दू, जो 
बहुसंख्यक हैं तथा जो अतीत के शौर्य एवं प्रतिष्ठा के वारिस हैं, उन्हें दूसरों 
पर आधिपत्य स्थापित करने का अधिकार है। कोई गैर हिन्दू भारतीय तभी 
माना जायेगा जब वह हिन्दू देवी-देवताओं को स्वीकार करे तथा गैर हिन्दुओं 
को विदेशी कहकर उनकी भर्त्सना करे। हिन्दू गैर हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक 
राष्ट्रभक्त हैं। दूसरे गैर हिन्दुओं को अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने हेतु 
बहुसंख्यक हिन्दू के प्रति भक्ति दिखानी होगी तथा हिन्दुओं के साथ मिलकर 
हिन्दू मन्दिरों पर गैर हिन्दुओं द्वारा निर्मित पूजा स्थलों को ध्वस्त करना होगा। 
हिन्दू राष्ट्रवादी ऐसा न करने वालों को परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है। 
कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादी नेताओं की न्यायपालिका एवं अन्य स्थापित संस्थाओं 
में आस्था नहीं है। उनके अनुसार राष्ट्रशक्ति की अपेक्षा लोकशक्ति बड़ी है। 


8. नव हिन्दूवादी सकारात्मक धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं । उनके अनुसार 
मुसलमानों को संरक्षण दिया जाना तथा अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार 
दिया जाना वस्तुत: राज्य की छद्म धर्म निरपेक्ष नीति है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष 
नीति वह है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार एवं दायित्व हो तथा 
सबके लिए समान आचार संहिता हो | उनकी दृष्टि में मुसलमान, ईसाई एवं 
पारसियों के लिए पृथक विवाह एवं सम्पत्ति के कानून नहीं होना चाहिए। 
साम्प्रदायिक संघर्षों को समान आचार संहिता के द्वारा समाप्त किया जाना 
चाहिए। है 
भारत में आगे आने वाला समय यह निर्धारित करेगा कि नव हिन्दुत्व एवं 


हिन्दू राष्ट्रवाद की वैचारिकी भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को किस रूप 
में प्रभावित करेगी | 
मुस्लिम सामाजिक संरचना 

भारतीय सामाजिक संरचना में हिन्दू बहुसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। किन्तु भारत एक बहुलधर्मी राष्ट्र है, जिसमें अन्य धर्मावलम्बी समूहों - मुस्लिम 
ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, आदि का भी अल्पसंख्यक समूह के रूप में 
प्रतिनिधित्व शामिल है। अल्पसंख्यक समूहों में सबसे बड़ा समूह मुस्लिम का है जो 
१99] की जनगणना के अनुसार कुल भारतीय आबादी के .35 प्रतिशत (95.8 
मिलियन) का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव मुसलमानों के आक्रमण के साथ हुआ। 


( 24 ) भारत का समाजशास्त्र 


इस्लाम सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखने वाला एकेश्वरवादी धर्म है। इसमें मूर्ति पूजा 
नहीं होती। इसके अन्तर्गत पैगम्बर मोहम्मद को सबसे श्रेष्ठ पैगम्बर माना गया है 
तथा कुरान को सबसे पवित्र धार्मिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकारा गया है। इस्लाम धर्म 
में मुस्लिम के पाँच प्रमुख दायित्व अथवा कर्तव्य बताए गये हैं : अल्लाह में 
विश्वास, प्रतिदिन पाँच बार नमाज (पूजा) करना, धार्मिक दान (भिक्षा) देना, 
प्रतिवर्ष एक माह रमजान (उपवास) के नियमों का पालन करना तथा अपने जीवनकाल 
में कम से कम एक बार मक्का में हज करना। 

मुस्लिम समाज दो समुदायों में विभक्त है : शिया एवं सुन्‍नी । शिया एवं सुन्‍्नी 
समुदायों का आविर्भाव पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के 
विवादों के परिणामस्वरूप हुआ। पैगम्बर मोहम्मद के अवसान के पश्चात्‌ एक समूह 
का दृष्टिकोण यह था कि उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार के सदस्यों अथवा 
उनके द्वारा नामित व्यक्ति (इमामात) के आधार पर बनाया जाना चाहिए। दूसरे 
समूह की धारणा थी कि उत्तराधिकारी का निर्णय लोगों द्वारा चयन अथवा चुनाव 
(जमात) के आधार पर लिया जाना चाहिए। शिया एवं सुन्‍नी दोनों के सामाजिक 
रीति-रिवाजों में पृथकता है। भारत में सुन्‍्नी सम्प्रदाय (जो बहुमत में है) के कानून 
का प्रचलन साम्रान्यतया परिलक्षित होता है। 

मुस्लिम समुदाय तीन अन्य समूहों में भी विभक्त है : असरफ, अजलब एवं 
अरजल। सैय्यद (जो अपने को पैगम्बर मोहम्मद की लड़की फातिमा के वंशज 
कहते हैं), शेख, पठान एवं कुछ अन्य समूह असरफ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
मोमिन (जुलाहा), मंसुरी (धोबी), इब्राहिम (नाई) आदि अजलब की श्रेणी में 
आते हैं तथा हलालखोर (कसाई) आदि अरजल समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
असरफ समूह को श्रेष्ठ एवं कुलीन माना जाता है, अजलब निम्न श्रेणी के एवं 
अरजल को सबसे निम्न माना जाता है। इस प्रकार मुस्लिम समूह भी व्यवहार में 
श्रेणीक्रम में विभाजित है। अरजल की स्थिति हिन्दू अस्पृश्य जाति की भाँति है, 
उसके मस्जिद में प्रवेश पर निषेध है तथा उसे सार्वजनिक कब्रगाह के इस्तेमाल पर 
भी पाबन्दी है। यह विभाजन वस्तुत: धार्मिक आधारों पर नहीं है बल्कि सामाजिक- 
आर्थिक आधारों पर निर्मित है। 

शिया एवं सुन्नी समुदाय तथा असरफ, अजलब एवं अरजल समूह 
अन्त:विवाही हैं । इन विविध समुदायों एवं समूहों के बीच विवाह को हतोत्साहित 
किया जाता है। सुन्‍्नी समुदाय में वर की सामाजिक प्रस्थिति वधू से नीची होना. 
विवाह विच्छेद का आधार बन सकता है जबकि शियाओं में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम 
समुदाय में बहुपत्नी विवाह को स्वीकृति मिली हुई है। 
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मुस्लिम जीवन पद्धति में कुरान के अतिरिक्त पैगम्बर मोहम्मद के आचरणों 
(सुन्न) एवं उनके उपदेशों (हादी) के आधार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। 
पैगम्बर मोहम्मद के परम्परागत कथनों का परिपालन करने वाले समूहों के चार 
स्वरूप हैं : हनाफी, सूफी, मलिकी एवं हनबाली | जहाँ सूफी, मलिकी एवं हनबालियों 
के दृष्टिकोण के अनुसार पैगम्बर मोहम्मद के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों एवं कथनों में कोई 
संशोधन नहीं किया जानां चाहिए वहीं हनाफी (जिनकी संख्या सर्वाधिक है) के 
अनुसार पैगम्बर मोहम्मद के बयानों, कथनों एवं परम्पराओं को परिस्थितियों के 
अनुरूप स्वतंत्र रूप से संशोधित एवं विश्लेषित किया गया है। 


सामान्यतया भारत में मुस्लिम समुदायों में युद्ध, साम्प्रदायिक दंगों तथा कुछ 
केन्द्रीय मुद्दे, जैसे - मुस्लिम वैयक्तिक कानून में परिवर्तन, आदि अवसरों पर प्राय: 
समरूपीय व्यवहार परिलक्षित होता है। किन्तु इस समरूपताओं के बावजूद उनमें 
आन्तरिक भिननताएँ हैं। रसीदुद्दीन खान के अनुसार “मुस्लिम समस्या' अखिल 
भारतीय स्तर पर एकरूपीय नहीं है जबकि उन्हें सामान्यकृत अर्थों में एक समान 
समझा जाता है, जो उचित नहीं। विविध स्तरों - ग्राम, जिला, राज्य, क्षेत्र एवं राष्ट्र 
के स्तर, विभिन्‍न समुदायों - शिया खवं सुन्‍्नी तथा विभिन्न समूहों - असरफ, 
अजलब एवं अरजल के आधार पर मुस्लिमों की समस्याओं में समानता एवं भिन्‍नता 
के अलग-अलग पहलू हैं। 


ईसाई सामाजिक संरचना 


भारत में ईसाई धर्मानुयाइयों की संख्या 499] की जनगणना के अनुसार 20.5 
मिलियन है जो कुल भारतीय आबादी के 2.43 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। 
भारत में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव 6वीं शताब्दी में गोआ, दमन एवं दीव द्वीप पर 
पुर्तनालियों के उपनिवेश की स्थापना के आधार पर हुआ। कालान्तर में 77वीं 
शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश की अवधि में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार और अधिक 
हुआ। 

ईसाई धर्मावलम्बी दो सम्प्रदायों में बँटे हैं : प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक | कैथोलिक 
ईसाइयों के भी दो समूह हैं - लैटिन कैथोलिक एवं सीरियन कैथोलिक। प्रत्येक 
समूह एवं उप समूह अन्त:विवाही है।कैथोलिक का प्रोटेस्टेंट से तथा लैटिन कैथोलिक 
का सीरियन कैथोलिक से विवाह की परम्परा नहीं है। ईसाई विवाह वर वधू की 
स्वीकृति के आधार पर चर्च में पादरी द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। यह एक विवाही 
समूह है। इनमें विवाह एवं तलाक की क्रियाएँ भारतीय ईसाई विवाह कानून, 872 
(एवं विविध संशोधनों ) तथा भारतीय तलाक अधिनियम, 869 के आधार पर होती 
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है। हिन्दू विवाह की भाँति ईसाई विवाह एक धार्मिक संस्कार न होकर एक सामाजिक 
समझौता है। 

ईसाई धर्म समतामूलक एवं सहिष्णु धर्म है। ईसाई धर्म में हिन्दू धर्म की भाँति 
पवित्रता एवं अपवित्नता के आधार पर श्रेणीक्रम एवं सैद्धान्तिक विभेद नहीं किया 
गया किन्तु व्यवहार में उनमें भी पवित्रता एवं अपवित्नता तथा ऊँच-नीच का श्रेणीक्रम 
परिलक्षित होता है। भारत के सबसे प्राचीन धर्मान्तरित ईसाई केरल के सीरियन 
कैथोलिक, जो उच्च हिन्दू जातियों - नम्बूदरी एवं नायर जाति से ईसाई धर्मावलम्बी 
बनने का दावा करते हैं, उनमें आज भी निम्न जातियों से ईसाई धर्म अपनाने वाले 
समूहों से अपनी श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव बरता जाता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र 
का कैथोलिक ब्राह्मण सिर्फ कैथोलिक ब्राह्मण से ही शादी विवाह करता है। ईसाई 
धर्म में धर्मान्तरण से पूर्व अपनी कुछ परम्पराओं को कायम रखने की स्वीकृति मिली 
हुई है। जैसे नायर जाति में वर द्वारा वधू को विवाह के अवसर पर तल्ली बांधने की 
परम्परा केरल के सीरियन ईसाइयों में भी कायम रखा गया है। 

भारत में ईसाई धर्मानुयायी प्रमुखत: केरल, तमिलनाडु, आन्श्रप्रदेश, गोआ, 
दमन एवं दीव तथा उत्तर पूर्व एवं अन्य भागों के जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में 
बसे हुए हैं। इनमें दलित एवं आदिवासी ईसाईयों का बाहुलय है। इन दलित ईसाईयों 
को व्यावहारिक जीवन में तीन आधारों पर भेदभाव का अनुभव करना पड़ रहा है - 
राज्य, चर्च एवं गैर दलित ईसाईयों के द्वारा किया जाने वाला भेदभाव। राज्य के 
आधार पर जहाँ दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए वैधानिक संरक्षण का प्राविधान 
है, वहाँ ये दलित ईसाई धर्मान्तरण के आधार पर दलित जाति की श्रेणी से बाहर हैं, 
इसलिए राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षण लाभ से वंचित रह जाते हैं । चर्च के द्वारा दलितों के 
लिए चर्च, शवदाहगृह आदि पृथक बनाया गया है, मुख्य चर्च भवन में सामूहिक 
प्रार्थना, बाइबिल के पाठ एवं चर्च की कुर्सी पर सहभागिता, आदि अवसरों पर उनसे 
भेदभाव किया जाता है। गैर दालित ईसाई इन दलित ईसाईयों के साथ पृथकता का 
भेदभाव करते हैं। 

भारत में कैथोलिक विशप के 992 के सम्मेलन में दलित ईसाईयों के 
उत्थान हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की गयी है तथा इस दिशा में कैथोलिक समुदाय को 
ईसाईयों में व्याप्त जातिगत भेदभाव के पाप को मिटाने हेतु चेतन करने एवं जागरूकता 
लाने के प्रयास जारी हैं। हिन्दू समुदायों द्वारा ईसाई समूहों को बाहरी अन्य समूह के 
रूप में देखा जाता है तथा कई बार इस आधार पर धर्मान्तरण के अवसर, सत्ता एवं 
राजनीति में शीर्ष पद देने के अवसर पर विवाद एवं संघर्ष परिलक्षित होता है। ईसाई 
मिशनरियों ने भारत के जनजातीय एवं दलित क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में 


भारत का समाजशास्त्र ( 27 ) 








उल्लेखनीय कार्य किया है, किन्तु इन ईसाई मिशनरियों की राजनीतिक भूमिका 
विशेषकर धर्मान्तरण के मुद्दे ने हिन्दू समुदाय में इनके प्रति आशंका एवं बैर का 
भाव पैदा किया है। 


सिक्‍्ख सामाजिक संरचना 


भारत में सिक्‍्ख धर्मानुयाइयों की संख्या 99] की जनसंख्या के अनुसार 
6.5 मिलियन है जो कुल भारतीय आबादी के १6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
सिक्‍्ख धर्म का आविर्भाव हिन्दू धर्म में उपजी विभिन्‍न सामाजिक बुराइयों एवं 
तिरस्कारों को सुधारने के उद्देश्य से हुआ। सिक्‍्ख धर्म वस्तुत: हिन्दू धर्म के अन्दर 
से ही उद्भूत हुआ जो हिन्दुओं की जन्म एवं मृत्यु की अपवित्ञता से जुड़ी मान्यताओं 
एवं रीति-रिवाजों का विरोध करता है। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सिक्ख 
धर्म में जाति पर आधारित श्रेणीक्रम एवं भेदभाव तथा विभिन्‍न धार्मिक क्रियाओं में 
ब्राह्मणों की अनिवार्यता एवं उनकी श्रेष्ठता को समाप्त किया गया। किन्तु सिक्‍्ख धर्म 
में हिन्दुओं के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है। सिक्‍्ख धर्म 
में ईश्वर में आस्था अभिव्यक्त किया गया, मूर्ति पूजा पर निषेध लगाया गया किन्तु 
हिन्दू तीर्थस्थलों में जाने की अनुमति दी गयी। सिक्‍्ख धर्मानुयायी हिन्दू त्योहारों - 
दीपावली, होली आदि को मनाते हैं। इस प्रकार सिवख धर्म एवं हिन्दू धर्म के नैतिक 
मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर नहीं तथा सामाजिक रीति-रिवाजों में विभाजन की 
रेखा बहुत गहरी नहीं है। सिक्ख धर्म को हिन्दू से अलग करने वाला महत्वपूर्ण 
आधार यह है कि सिक्ख धर्मानुयायी अपने दस धर्मगुरुओं के उपदेशों, उनकी 
शिक्षाओं तथा अपने धार्मिक ग्रन्थ - गुरुग्रंथ साहिब को सर्वोपरि महत्व देते हैं। 


पंजाब की पहली ब्रिटिश जनगणना, 855 में सिक्‍्खों और हिन्दुओं को एक 
साथ रखा गया है, उन्हें पृथक नहीं किया गया। 925 में सिक्‍्ख गुरुद्वारा एवं मन्दिर 
बिल के अन्तर्गत सिक्‍खों को हिन्दुओं से पृथक रूप में स्थापित करने का वैधानिक 
प्रयास किया गया। इस बिल के अनुसार सिक्‍्ख आस्था वाले व्यक्तियों को सिक्ख के 
रूप में अपने आपको स्थापित करने हेतु यह घोषणा करने को कहा गया कि ''मैं यह 
आश्वासन देता हूँ कि मैं सिक्‍्ख हूँ, मैं गुरुग्रंथ साहिब में विश्वास रखता हूँ, सिक्‍्खों 
के दस गुरुओं में मेरी आस्था है तथा मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है।'” इस बिल में 
घोषणाओं के मुद्दे पर सिक्ख समुदाय के कुछ सदस्यों ने विरोध जताते हुए कहा कि 
सिक्‍्ख कभी भी धर्म नहीं रहा है बल्कि सदैव एक पंथ रहा.है तथा एक सम्प्रदाय के 
रूप में हिन्दू धर्म को स्वीकारते हुए भी सिक्‍खों के गुरुओं के प्रति आस्थावान रह 
सकता है किन्तु इस बिल की घोषणाओं के अन्तिम वाक्य - “'मेरा कोई अन्य धर्म 
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नहीं है'' के आधार पर सिक्ख समुदाय को पृथक करने हेतु हिन्दू धर्म का परित्याग 
करने को कहा गया है। 

विश्व में सिक्‍्ख धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें पवित्र स्थलों - गुरुद्वारों 
के प्रबन्धकों का चयन जनतांत्िक प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। इस चुनाव 
प्रक्रिया के कारण धार्मिक मामलों में सिक्‍्खों की सक्रिय सहभागिता परिलक्षित होती 
है। चूँकि सिक्‍्ख धर्म एवं राजनीति दोनों समान मतदाताओं पर आधारित हैं, इसलिए 
सिक्‍्ख समुदाय में धार्मिक सक्रियता ने राजनीतिक सक्रियता भी उत्पन्न किया है। 

राजनीतिक दृष्टि से सिक्खवाद ने पंजाबी राष्ट्रवाद के माध्यम से स्वायत्तता 
हासिल करने का अभियान किया। उनके इस अभियान में धार्मिकता एवं क्षेत्रीयता 
की भावनाएँ मिली हुई हैं। उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला संगठन 
अकाली दल ने धार्मिक मुद्दों पर अधिक मुखरता दिखाई है। अकाली दल की 
मान्यता: है कि खालिस्तान के निर्माण के माध्यम से पंजाबी संस्कृति एवं सिक्ख 
अस्मिता को सुरक्षित एवं सशक्त बनाया जा सकता है। 


बौद्ध सामाजिक संरचना 


भारत में बौद्ध धर्मानुयाइयों की संख्या 99] की जनगणना के अनुसार 5.9 
मिलियन है जो कुल भारतीय आबादी के 0.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
भारत में बौद्ध धर्म का अभ्युदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म वस्तुतः 
हिन्दू धर्म में व्याप्त तात्कालिक बुराइयों को सुधारने के प्रवास में हिन्दू धर्म के अन्दर 
से ही आविर्भूत हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध ने वेद की सर्वोच्च सत्ता, जाति व्यवस्था, 
ब्राह्मणों के वर्चस्व एवं अन्य धार्मिक अन्धविश्वास का विरोध किया। बुद्ध ने चार 
आर्य सत्य का प्रतिपादन किया - (अ) संसार में दुःख व्याप्त है, (ब) इन दु:खों का 
कोई न कोई कारण है, (स) दुःख का प्रमुख कारण है इच्छा अथवा तृष्णा, (द) 
यदि इच्छाओं (तृष्णाओं) को मिंटा दिया जाय तो दुःख का अन्त सम्भव है। 

महात्मा बुद्ध ने काम सुख में लीन हो जाना तथा शरीर यातना में लग जाना 
जैसे अतिवादी व्यवहार को त्यागने पर बल दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की 
शिक्षा दी तथा इसके आठ पंथ (अष्टांगिक मार्ग) सुझाया - सम्यक दृष्टि (दर्शन), 
सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, 
सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इनमें से प्रथम दो ज्ञान, अन्य तीन शील तथा 
अन्तिम तीन समाधि के मार्ग के अन्तर्गत आते हैं। 

महात्मा बुद्ध की मृत्यु (परिनिर्वाण) के 00 वर्ष पश्चात्‌ ही बौद्ध धर्म दो 
सम्प्रदायों में बँट गया - हीनयान एवं महायान। हीनयानियों ने अपने को थेरवादिन या 
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स्थविरों के सिद्धान्त का अनुयायी कहा है। इनका मत है कि बुद्धत्व तभी प्राप्त हो 
सकता है जब महात्मा बुद्ध द्वारा निर्देशित मार्ग का दृढ़तापूर्वक (कठोरतापूर्वक) 
अनुगमन किया जाय । हीनयान का नकारात्मक दर्शन एवं दैनिक जीवन में कठोर 
प्रतिबन्ध इसे जनता में लोकप्रिय धर्म बनाने में समर्थ नहीं हो सका। परिणामस्वरूप 
एक उदार तथा आत्मसंयमी जीवन के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण वाले धर्म के स्वरूप 
की आवश्यकता महसूस की गयी जो इसे लोकप्रिय बना सके। यही रूप महायान 
सम्प्रदाय में निखर आया। 


ईसा की सातवीं शताब्दी तक आते-आते बौद्ध धर्म का हास होना प्रारम्भ हो 
गया। भारत के जनमानस में बौद्ध धर्म अपना स्थायी घर न बना सका। हिन्दू धर्म ने 
अपनी पतनोन्मुख अव॑स्था से ऊपर उठकर पुनः राष्ट्रीय धर्म का रूप ग्रहण किया। 
भारत में बौद्ध धर्म का द्रुत गति से पलायन हुआ किन्तु देश के बाहर दक्षिण पूर्व 
एशिया के देशों - चीन, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, बर्मा, थाईलैण्ड, लंका में १4वीं 
शताब्दी तक यह प्रमुख धर्म रहा एवं आज भी कई देशों का राष्ट्रीय धर्म है। भारत में 
भी बौद्ध अनुयाइयों की संख्या में 97व से निरन्तर वृद्धि हो रही है। 96 में बौद्ध 
अनुयाइयों की संख्या 32 लाख थीं, जो. 97, 98 एवं 4997 में क्रमश: 38, 47 
एवं 59 लाख हो गयी। 


जैन सामाजिक संरचना 


भारत में 7994 की जनगणना के अनुसार जैन धर्मानुयाइयों की संख्या 4] 
लाख है जो भारतीय आबादी के 0.48 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। जैन 
अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म काफी पुराना है एवं महावीर के पूर्व 23 तीथैकर हो 
चुके हैं। महावीर ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रवर्तन किया। 
उन्होंने हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था में छुआछूत, ब्राह्मणों के वर्चस्व, हिंसा एवं अन्य 
कुरीतियों का विरोध किया एवं यह प्रतिपादित किया कि हिन्दू दर्शन के सिद्धान्त 
साधारण जनता के लिए ग्राह्य नहीं । उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हेतु सर्वसाधारण के लिए 
पाँच नियम (अनुब्रत) बताया : अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) , ब्रह्मचर्य 
एवं अपरिग्रह। सन्यासियों के लिए उन्होंने कुछ कठोर नियम बताया जिसमें बाईस 
बाधाओं - क्षुधा, तृष्णा, आक्रोश, शीत, उष्ण, नग्न, याचना, अरति, अलाभ, 
दंशमशकादि, रोग, मल, तृणस्पर्श, अज्ञान, अदर्शन, प्रज्ञा, सत्कार-पुरस्कार, शय्या, 
चर्या, वधबंधन, निषध्या तथा स्त्री पर नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक बताया। 


जैन धर्म का प्रचार भारत में काफी हुआ और वास्तव में यह अपने प्रतिस्पर्धी 
बौद्ध धर्म की अपेक्षा भारत में अधिक सफल हो सका ! जैन धर्म की सफलता के मूल 
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में हिन्दू धर्म से इसका साम्य ही है। इसमें कठिन तप, ज्ञान, मोक्ष, आदि की जो बातें 
बताई गयी हैं वे हिन्दुओं को नवीन या विचित्र नहीं लगीं और वे अपनी रूढ़िवादिता 
को न त्यागते हुए भी इस नवीन धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो सके । आज 
भी भारत के बड़े-बड़े नगरों में जैन मन्दिर धर्मशालाएँ एवं पाठशालाएँ परिलक्षित 
होती हैं । जैन धर्म की भी दो शाखाएँ हैं : श्वेताम्बर एवं दिगम्बर। वस्त्रधारी जैनियों 
को श्वेताम्बर तथा प्राचीन जैन सन्यासियों को, जो नग्न रहते थे, दिगम्बर कहा जाने 
लगा। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार भारत के बाहर कई देशों में हुआ वहीं जैन 
धर्म भारत तक ही सीमित रहा। 


बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में कुछ समानतायें हैं - दोनों ने समान रूप से वैदिक 
कर्मकाण्ड, जातिभेद, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया। अहिंसा पर 
दोनों ने बल दिया। ईश्वर के प्रति दोनों उदासीन रहे। दोनों कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष 
(निर्वाण एवं कैवल्य) की विचारधारा को स्वीकारते हैं। दोनों ने किसी हिन्दू देवी- 
देवता का विरोध नहीं किया। यद्यपि सन्‍्यास जीवन की दोनों में प्रधानता बताई गयी 
तथापि गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को दोनों ने स्वीकार किया है | 


इन समानताओं के बावजूद दोनों में कुछ भिन्‍नतायें हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण 
प्राप्ति के लिए मध्थम मार्ग को आवश्यक बताया गया जबकि जैन धर्म में उपवास, 
तपस्या एवं कठिन कर्मों को कैवल्य प्राप्ति का साधन बताया गया। बौद्ध धर्म में 
अहिंसा को उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया जितना जैन धर्म में | बौद्ध अनात्मवादी 
हैं किन्तु जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास है। बौद्ध धर्म में भिक्षु 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, गृहस्थ (उपासक) कम महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु जैनधर्म में 
सन्यासियों की अपेक्षा गृहस्थों को अधिक महत्व दिया गया है। बौद्धों की धारणा है 
कि निर्वाण के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं बल्कि हृदय में वासना का परित्याग करके 
जीवन में भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है | जैन विचारधारा के अनुसार कैवल्य 
की प्राप्ति मृत्यु के बिना सम्भव नहीं। जैन धर्म ने हिन्दू धर्म से कभी भी स्पष्ट 
पृथकता का सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जबकि बौद्ध धर्म ने पृथकता की नीति का 
ही अवलम्बन किया। जैनियों के तिरत हैं - सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सप्यक 
आचरण जबकि बौद्धों के त्रिरल हैं - बुद्ध, धर्म एवं संघ। 


पारसी सामाजिक संरचना 


१99। की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य धर्मावलम्बियों की संख्या 35 
लाख है जिसमें पारसी, बहाई वगैरह शामिल हैं तथा वे सब मिलकर भारत की 0.3 
प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में पारसी धर्म ईरान से आया। ईरान 
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में 3000 वर्ष पूर्व जोरोआस्टर नामक संत ने शुभ विचार, शुभ शब्द एवं शुभ कर्म के 
आधारों को शामिल करते हुए धर्म का सन्देश दिया। यही धर्म जोरोआस्टरवाद 
अथवा पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत में पारसियों का प्रवेश 5वीं एवं 
6वीं शताब्दी में हुआ। वे पश्चिमी समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश किये। बम्बई के 
चाल, थाना, कल्याण क्षेत्रों तथा बड़ौदा राज्य के सूरत, भरौच, राजपिपला एवं बड़ौदा 
जिला क्षेत्रों में बसते गये। 89 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की 
कुल आबादी 89,887 थी जो 94] तक ,4,890 हुई तथा वे कुल आबादी के 2.7 
प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। आज इनकी 90 प्रतिशत आबादी नगरीय 
क्षेत्रों में तथा 0 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई है। 

जोरोआस्टर के उपदेश जीवन में कर्म एवं संघर्ष को प्रोत्साहित करते हैं तथा 
आलस्य एवं कार्यहीनता का विरोध करते हैं । उनकी शिक्षा व्यक्ति को सभी परिस्थितियों 
में प्रसन्‍न रहने को प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त उनका दर्शन व्यक्ति में अदम्य 
साहस, विश्वसनीयता, न्यायप्रियता, सहिष्णुता, उदारता, उद्यमिता एवं स्पष्टवादिता 
को प्रोत्साहित करता है। पारसियों के व्यक्तित्व में इन उपदेशों के प्रभाव परिलक्षित 
होते हैं। | 

भारत में पारसी एक धार्मिक समूह के अतिरिक्त नृजातीय समूह भी है। वस्तुत: 
भारत में इतनी लम्बी अवधि तक रहने के बावजूद इनमें अन्तर्विवाही परम्परा कायम 
है और उनमें गेर पारसी समूहों से विवाह नहीं होता ।इस आधार पर वे अपने आसपास 
के अन्य समूहों से अभी भी अपनी पृथकता बरकरार रखे हुए हैं तथा अपने पूर्वजों 
की परम्पराओं, रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। भारत में अब तक इनकी लगभग ' 
30-40 पीढ़ियाँ अपना जीवन व्यतीत कर चुकीं। अल्प संख्या के बावजूद वे न तो 
अब तक बिखरे हैं और न ही अन्य समूहों में आत्मसात हुए हैं । यह उनकी वैवाहिक 
परम्पराओं तथा अन्य नृजातीय विशेषताओं के कारण ही सम्भव हो सका है। 

समाजशास्त्रीय दृष्टि से पारसी समुदाय के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी समसामयिक 
चुनौती यह है कि इनके अस्तित्व को कैसे बचाये रखा जाय? विभिन्‍न दशकों की 
जनगणना के आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत में जहाँ अन्य समूहों की 
जनसंख्या बढ़ रही है वहीं पारसियों की जनसंख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। 
ऐसा इसलिए नहीं है कि पारसी की जैवकीय उत्पादन क्षमता कम है, बल्कि 
सामाजिक कारक उनकी जनसंख्यात्मक हास के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। पारसी 
एक शिक्षित समुदाय है जिसमें विवाह की बजाय कैरियर (जीवनवृत्ति) को सँवारने 
पर अधिक आग्रह दिखाई पड़ता है। अधिक उम्र पर विवाह के कारण विवाहित 
महिलाओं की प्रजनन की अवधि कम ही शेष बचती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा ने 
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उन्हें कम बच्चे पैदा करने की ओर उन्मुख किया है। चूँकि इनकी अधिकांश आबादी 
नगरीय क्षेत्रों में बसी है जहाँ आवास की समस्या दिनोंदिन जटिल होती जा रही है, 
इसलिए भी वे अपना परिवार सीमित रखने के प्रति सचेष्ट हैं क्योंकि उनकी दयनीय 
आर्थिक स्थिति अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करने में असमर्थ है। 


भारत में पारसियों का भविष्य सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आधारों 
पर भारतीय जन साधारण से अभिन्‍न रूप से जुड़ा है। पारसी एक स्वावलम्बी समूह 
है जिसने अपने विशेष संरक्षण की माँग राज्य से कभी नहीं किया है। किन्तु राज्य का 
नैतिक दायित्व है कि उनके पृथक अस्तित्व एवं उनकी अस्मिता को सुरक्षित रखने 
हेतु उन्हें आश्वस्त बनाये रखे। 


बहाई सामाजिक संरचना 


बहाई एक मिशनरी धर्म है जो दूसरे समूहों को अपनी आस्था के प्रति 
आकृष्ट करने हेतु प्रयासरत है। बहाई धर्म का प्रादुर्भाव पर्शिया में 9वीं शताब्दी में 
हुआ। बहाई धर्म प्रमुख रूप से बहाउल्लाह (87-882) के धार्मिक उपदेशों पर 
आधारित है, जिनका जन्म पर्शिया के राज परिवार में हुआ था। बहाउललाह एक 
अरबी शब्द है जिसका अभिप्राय है ईश्वर की कीर्ति (यश) | बहाई धर्म के दो अन्य 
प्रमुख व्यक्तित्व हैं : बाब (89-850) तथा अब्दुल बहा (844-92 ) । बाब 
का अभिप्राय है - द्वार। उन्होंने बहाउल्लाह से पहले हो अपने धार्मिक उपदेश दिये 
किन्तु 850 में उनकी हत्या कर दी गयी। अब्दुल बहा बहाउल्लाह के पुत्र थे 
जिन्होंने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपने विचारों को भी जोड़ा। 
अब्दुल बहा को कीर्ति (यश) के सेवक के रूप में जाना जाता है। बहाउल्लाह के 
अधिकांश धार्मिक उपदेश एवं नियम किताब-ए-अक्दास तथा किताब-ए-इकान में 
शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बहाउल्लाह एवं अब्दुल बहा के संदेश पत्नों के रूप में 
हैं जिन्हें ईश्वरीय योजना की, पटिया (टेब्लेट्स ऑफ डिवाइन प्लान) के रूप में 
जाना जाता है। ये समस्त संदेश पर्शिया अथवा अरबी भाषा में हैं जिन्हें 90 
अन्तरराष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 


बहाई धर्म का प्रसार आज विश्व के 245 देशों में हो चुका है। यद्यपि बहाई 
धर्म का आविर्भाव मुस्लिम देश में हुआ है किन्तु इसके उपदेश पैगम्बर गोहम्मद 
(इस्लाम धर्म के प्रवर्तक) के उपदेश से पृथक हैं। बहाई धर्म में मनुष्य की समस्त 
आर्थिक बुराइयों - लालच, स्वार्थ, पक्षपात, भौतिकता आदि का दैवीय प्रकृति के 
आधार पर निराकरण ढूँढ़ा गया है। साथ ही यह भी संदेश दिया गया कि संसद के 
अधिनियमों के आधार पर इन समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता | बहाउललाह 
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ने धनी एवं निर्धन दोनों समूहों के लिए एक सीमा रेखा निर्धारित किया तथा उससे 
ऊपर या नीचे की जीवन पद्धति का निषेध किया। अब्दुल बहा ने निर्धनता के 
निवारण को प्राथमिक महत्व दिया। 


बहाई धर्म के उपदेश राजनीतिक संदेश की अपेक्षा आध्यात्मिक संदेश अधिक 
हैं जिन्हें राजनीतिक आन्दोलनों की बजाय नैतिक आचार की शक्तियों द्वारा हासिल 
करने पर बल दिया गया है। इनमें सामाजिक व्यवहार के विविध नियम सुझाए गये 
हैं। स्त्री एवं पुरुष की सामाजिक प्रस्थिति को समान बनाने पर बल दिया गया तथा 
लैंगिक आधार पर वर्चस्व एवं अधीनस्थता का खण्डन किया गया है। बहाई धर्म के 
अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य है सन्‍्तान की उत्पत्ति करना, इसमें विवाह हेतु 
दोनों पक्षों के माता-पिता की रजामंदी को आवश्यक बताया गया। विवाहित युगल 
को तलाक हेतु आध्यात्मिक सभा से अनुमति लेने का प्राविधान बनाया। बहाई धर्म 
में शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। कार्य चाहे पारिश्रमिक लेकर किया जाय 
अथवा स्वेच्छापूर्वक किया जाय, उसमें मानवता की सेवा के भाव को आवश्यक 
बताया गया। भारत के विभिन्‍न नगरों में बहाई धर्मानुयायी फैले हुए हैं तथा दिल्‍ली 
का प्रसिद्ध कमल मन्दिर (लोटस टेम्पल) बहाई सम्प्रदाय के द्वारा निर्मित है। बहाई 
धर्म में सम्पत्ति को मरने वाले की वसीयंत के अनुरूप वितरित करने अथवा वसीयत 
न होने पर सात भागों - पत्नी/पति, बच्चे, पिता, माता, भाई, बहन एवं शिक्षक में बाँट 
देने का निर्देश दिया गया। बहाउल्लाह ने स्वैच्छिक दान एवं मानवता की सेवा पर 
बल दिया। 
निष्कर्ष : भारतीय सामाजिक संरचना में इन विविध धार्मिक समूहों (हिन्दू, मुस्लिम, 
सिक्‍्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, आदि) विभिन्‍न भाषाई समूहों, जातियों, 
जनजातियों, एवं प्रजातियों की विद्यमानता के आधार पर इसे एक बहुल संस्कृति 
वाला देश कहा जाता है। इन विभिन्‍न निर्मायक समूहों में वर्चस्वता स्थापित करने के 
प्रयास पारस्परिक अन्त ः:सम्बन्धों को प्रभावित करते रहते हैं तथा इन्हीं अन्त :सम्बन्धों 
के प्रतिमानों में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, सहयोग एवं समन्वय के तत्वों को ढूँढ़ा जा 
सकता है। 
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3. शाव्तीय समाज एवं संब्कृति : विएलेष्ण 
के आयाम 
प्रोण जयकान्त तिवारी 


(अ्स्वुत लेख में भारतीय समाज संरचना एवं संस्कृति-प्रारूप का विश्लेषण 
कुछ संबद्ध प्रश्नों को उधार कर किया गया है, यथा - भारतीय सामाजिक संरचना 
के आधार एवं स्तर क्या हैं? भारतीय संस्कृति की समरूपता एवं विविधता के पहलू 
क्या हैं? भारतीय समाज दर्शन की अभिव्यक्ति किन मूल्यों एवं दुृष्टिकोणों पर होती 
है? भारत में पुनजायरण एवं आधुनिकीकरण का क्या स्वरूप है? क्या आधुनिकीकरण 
की अवधारणा भारतीय सामाजिक गत्यात्मकता को अभिव्यक्त करने में समर्थ एवं 
सार्थक है? क्या थारतीय समाज एवं संस्कृति के अध्ययन का कोई अलग उपायम है, 
जो अन्य समाज के अध्ययन के उपागमों से भिन्‍न है? भारतीय समाज एवं संस्कृति 
का अध्ययन क्षेत्र वृहद एवं विस्तृत है तथा अनेक जटिलताओं को समाविष्ट किये 
हुए है। समाजवैज्ञानिक दृष्टि से इसके मूल तत्वों का ग्रत्यक्षीकरण एवं सम्प्रेषण 
करना वर्तमान निबन्ध का प्रमुख प्रयोजन है ।! 

समाज की मानक अवधारणा मेकाइवर एवं पेज ने प्रस्तुत करते हुए इसे 
रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा 
विभागों, मानव व्यवहार केबनियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था के रूप में 
स्वीकारा है। एली चिनाय” ने समाज को उसकी प्रमुख संस्थाओं - पारिवारिक, 
धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि के रूप में विश्लेषित किया है। 
समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अन्तर्गत समाज में संस्थाओं की संरचना तथा सामाजिक 
सम्बन्धों की संरचना - इन दोनों प्रारूपों में समाज का विश्लेषण समन्वित प्रयास 
होगा। 


समाज की एक जीवन-शैली (५४७५ ० ॥#6) होती है जिसे संस्कृति कहते 
हैं। समाज को यदि निचोड़ा जाय तो उसमें से व्यक्ति अभिभूत होता है। यदि व्यक्ति 
को भी पुन: निचोड़ा जाय तो उसमें से प्रस्थिति एवं भूमिका का आविर्भाव होता है। 
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प्रस्थिति की व्यवस्था एवं भूमिका का निर्वहन कैसे किया जाय, यह संस्कृति तय 
करती है। संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादान हैं - संस्कृति 
तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान एवं संस्कृति क्षेत्र। समाज की अभिव्यक्ति 
संस्कृति के द्वारा होती है। 

कुछ विचारकों ने संस्कृति को पूर्णतः बौद्धिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों - 
धर्म, दर्शन, वैधानिक व्यवस्था, साहित्य, कला, संगीत आदि संदर्भों में विश्लेषित 
किया है। कभी-कभी संस्कृति की अवधारणा का विस्तार शासक वर्ग के रीति- 
रिवाजों, तौर-तरीकों में परिवर्तन के विश्लेषण करने के आधार पर भी किया गया है। 
इन संदर्भो में इतिहास की व्याख्या संस्कृति के उपर्युक्त सीमित अर्थ पर आधारित 
व्याख्या है अथवा होनी चाहिए। किन्तु संस्कृति का व्यापक अर्थ है, समस्त व्यक्तियों 
की मूलभूत जीवन शैली का संश्लेषण। इस दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास 
विशिष्ट नामों (॥8993/0779॥/40) , उत्तराधिकारियों, आरोपित युद्धों का विश्लेषण 
ही नहीं है, बल्कि कोशाम्बी की शब्दावली में इतिहास उत्पादन के साधनों एवं 
सम्बन्धों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों की काल क्रमानुसार व्याख्या है। 

भारतीय समाज एवं संस्कृति के विश्लेषण के आधार एवं स्तर क्या हैं? 
भारतीय समाज एवं संस्कृति की समरसता एवं विभिन्‍नता के पहलू क्‍या हैं? भारत में 
सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण का क्या स्वरूप हैं? क्या आधुनिकीकरण 
की अवधारणा भारतीय सामाजिक गतिशीलता को अभिव्यक्त करने में समर्थ है? 
क्या भारतीय समाज तथा संस्कृति के अध्ययन का कोई अलग उपागम है, जो अन्य 
समाजों के अध्ययन के उपागमों से भिन्‍न अथवा विशिष्ट है? प्रस्तुत लेख में उपर्युक्त 
संदर्भ में भारतीय समाज व संस्कृति का विश्लेषण किया गया है। 

कुछ इतिहासवेत्ताओं की धारणा है कि भारत कभी भी राष्ट्र नहीं रहा है, 
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विदेशी राष्ट्रों मुस्लिम, ब्रिटिश सभ्यता की अप्रधान 
रचना (9५/906५०) है। किन्तु यह विश्लेषण मेरी दृष्टि में वैषयिक नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि सांस्कृतिक विकासक्रम का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाय तो यह 
परिलक्षित होता है कि मध्य एशिया में तीन औपचारिक संस्कृतियों ( भारतीय, चीनी, 
ग्रीक) तथा दो पूरक धर्मों (बौद्ध एवं साई) का समन्वय हुआ है। इन संस्कृतियों 
के तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण यह प्रदर्शित करते हैं कि जहाँ चीन एवं ग्रीक 
संस्कृति में निरन्तरता नहीं परिलक्षित होती वहीं भारतीय संस्कृति में विगत तीन 
हजार अथवा अधिक वर्षों से निरन्तरता परिलक्षित होती है। भारतीय धर्म एवं दर्शन 
का वगैर सैन्यबल अथवा व्यापार विनिमय के चीन एवं जापान में स्वागत हुआ। 
इंडोनेशिया, वियतनाम, थाइलैण्ड, बर्मा तथा लंका बिना भारतीय आधिपत्य के अपने 
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सांस्कृतिक इतिहास के लिए भारत के ऋणी हैं (कोशाम्ब्री )*। बाशमः ने प्राचीन 
भारतीय सभ्यता को मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक सभ्यता से इस आधार पर पृथक 
किया है कि इसकी परम्परायें आधुनिक काल तक बिना अन्तराल के निरन्तर, सतत 
तथा सुरक्षित हैं। 


भारतीय समाज संरचना 


भारतीय समाज बहुलक समाज है | इसमें विभिन्‍न जातियाँ, भाषा, धर्म परिलक्षित 
होते हैं । कौशाम्बी* ने भारतीय समाज की विविधता का विश्लेषण इसकी जलवायु, 
शारीरिक संरचना, परम्परा, जीवन-स्तर, खान-पान, वेश-भूषा, सांस्कृतिक भिन्‍नताओं 
के आधार पर किया है। बहुलक समाज होने के कारण भारतीय सामाजिक संरचना 
के दो स्तर किये गये हैं : भाषायी क्षेत्रीय समरस सांस्कृतिक क्षेत्र तथा औद्योगिक 
नगरीय क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों की सामाजिक संरचना, मूल्य, नेतिक व्यवस्था पृथक- 
पृथक है। पंचनाडीकर ने दोनों स्तरों की भिन्‍नता को स्पष्ट किया है। दोनों क्षेत्रों की 
संरचना में एकीकरण की समस्या महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों स्तरों की नैतिक व्यवस्था 
प्रतिस्पर्धापूर्ण है। 


किसी समाज की संरचना उसके आधारभूत तत्वों से निर्मित होती है। भारत 
में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विभाजन के इतने आधार हैं कि इसे एक राष्ट्रीय देश 
की अपेक्षा एक महाद्वीप समझना उचित होगा # भारत के मुख्य प्राकृतिक भाग हैं - 
हिमालय पर्वत (उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र), सिन्धु-गंगा का मैदान (उत्तरी मैदानी क्षेत्र), 
दक्षिणी पठार तथा समुद्रतटीय मैदान। इन प्राकृतिक प्रखण्डों का सामाजिक जीवन 
यहाँ की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। 


भारत के प्रजातीय आधार ने भारतीय समाज को प्रजातीय ध्रुवीकरण में 
विभाजित कर रखा है। भारत में प्रजातीय सम्मिश्रण की घटनाएँ निरंतर होती रही हैं। 
द्रविड़ तथा आर्य मुख्यतः दो प्रजातियाँ समस्त भारत में पायी जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों 
में मंगोलायड प्रजाति की जनसंख्या है। भारत के प्रजातीय आधार के सम्बन्ध में 
मानवशास्त्रियों में मतभेद है, जिसका अवलोकन रिजले”, मजुमदार', गुहा” , हट्टना* 
आदि के अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है। 


भारतीय राष्ट्रीयता भाषायी क्षेत्रवाद से प्रभावित है | भाषायी क्षेत्रवाद विभाजक 
प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करता है। भारतीय सामाजिक संरचना का भाषायी आधार बहुलक 
है। भाषायी पार्थक्य का कारण सांस्कृतिक आर्थिक है। भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार 
भारत में लगभग १89 भाषायें तथा 544 बोलियाँ हैं, जिन्हें दो विस्तृत भाषायी वर्गों 
में रखा जा सकता है : (क) द्रविड़ भाषायें जिसके अन्तर्गत तमिल, तेलगु, कन्नड़, 
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मलयालम भाषी लोग हैं, तथा (ख) इन्डो आर्यन भाषायें जिसके अन्तर्गत प्राकृत 
भाषा के समष्टि स्वरूप हैं ! इसकी परिणित भाषायें हैं - संस्कृत, पालि, गंगा दोआब 
की भाषायें, जैसे - मगधी , उड़िया, मराठी , मध्य भारत की भाषायें, जैसे - राजस्थानी , 
पंजाबी, इत्यादि। मध्यकालीन भारत में उर्दू एवं खड़ी बोली का प्रचलन हुआ, 
जिसका परिष्कृत रूप वर्तमान हिन्दी के रूप में कालान्तर में विकसित हुआ है। 

भारत का दार्शनिक आधार विभिन्‍न संरचनात्मक स्तरों पर भिन्‍न-भिन्‍न है। 
जनजातीय समाज में जादू, टोना, टोटम तथा अति सरल जनरीतियाँ दार्शनिक आधार 
बनी हुई हैं। हालाँकि ईसाई मिशनरियों ने उनमें पाश्चात्य विचारधारा का सूत्रपात 
किया है, किन्तु उनका दार्शनिक आधार अधिकांशत: परम्परायें एवं लोकरीतियाँ ही 
हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनरीतियाँ ही मुख्यतया परिस्थिति की परिभाषा करती हैं। 
नगरीय स्तर पर यूरोपीय, अमरीकी दार्शनिक प्रवृत्तियों का प्रचलन है। ग्रामीण स्तर 
पर लघु परम्परा तथा नगरीय स्तर पर बृहद परम्परा तथा पाश्चात्य दार्शनिक प्रवृत्तियों 
से निर्मित नैतिक व्यवस्था में संघर्ष भारतीय सामाजिक संरचना के प्रतिस्पर्द्धा की 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं। 

भारतीय परम्परागत सामाजिक संरचना में व्यक्ति के जीवन का आधार धर्म 
है। धर्म नैतिक मूल्य व्यवस्था है। धर्मानुसार व्यक्ति की प्रस्थिति तथा भूमिका 
निर्धारित होती है जो वर्णाश्रम की व्यवस्था पर आधारित है। जीवन का लक्ष्य 
सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हुए अर्थात्‌ पुरुषार्थ का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त 
करना है। मनु ने भारतीय परम्परागत व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तावित की है, जिसकी 
आधारशिला लोकातीत मूल्यों अर्थात्‌ धर्म पर रखी गयी है। श्रम विभाजन पर 
आधारित पद क्रमानुसार संरचित मनु की सामाजिक व्यवस्था धर्म के संप्रत्यय के 
आधार पर संतुलित है। 

भारतीय सामाजिक संरचना क्षेत्रीय या स्थानीय विशेषताओं के अनुसार जातियों 
में विभक्त है। जाति व्यवस्था सामाजिक पदक्रम में संरचित वह व्यवस्था है, जिसके 
माध्यम से दूसरों को बिना गुलाम बनाये उनके श्रम का लाभ उठाया जा सकता है। 
कोशाम्बी" ने उत्पादन के प्राचीन स्तर पर जाति को एक वर्ग के रूप में स्वीकारा है। 
शक समूह के रूप में जाति वंश परम्परागत एवं सजातीय विवाह पर आधारित 
अमुक्‍त व्यवस्था है। हिन्दू जाति व्यवस्था की संरचना पर ही मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख 
समुदायों में भी जाति समूहीकरण परिलक्षित होता है। जातीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय 
सामाजिक संरचना का विश्लेषण हट्टन', घूरिये”, श्रीनिवास“, बाँगले”, चौहान, 
लेविस” , कपाडिया”, चन्द्रशेखरैया” , सांगवे”* , मजूमदार”, प्रभु* , लोहिया” , दामले*, 
देसाई”, समेत अनेक समाज वैज्ञानिकों ने किया है। 
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भारतीय समाज के सामाजिक स्तरीकरण को दो स्तरों पर समझा जा सकता 
है : ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर की सामाजिक संरचना तथा औद्योगिक नगरीय स्तर 
की सामाजिक संरचना। ग्रामीण स्तरीकरण के दो मुख्य आधार हैं - जाति पदक्रम 
तथा सम्पत्ति अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और यजमानी व्यवस्था के साथ-साथ 
भूमिपति कृषक और कृषक मजदूरों के वर्ग हैं। ग्रामीण वर्ग संरचना में कृषि भूस्वामी 
(22.2%) , काश्तकार (27.2%), कृषक श्रमिक (30.4%), तथा गैर कृषक 
(20.2%) समूह आर्थिक स्तरीकरण के मानदण्ड हैं। कृषि भूस्वामी के अन्तर्गत 
कृषि की जोत (॥0/0709$) की असमानता आर्थिक संस्तरण को. अधिक स्पष्ट 
करती है।। एकड़ से कम जोत में लगभग 47%; । से 2.5 एकड़ के बीच 2%; 2.5 
से 5 एकड़ की जोत के बीच 2%; 0 से 25 एकड़ के बीच 6% तथा 25 एकड़ 
से अधिक जोत में 5.6% व्यक्तियों का अनुपात है। नगरीय क्षेत्र के स्तरीकरण में 
उद्योगपति वर्ग, मृजदूर वर्ग एवं मध्यम वर्ग के अतिरिक्त अनेंक ऐसे स्तर हैं, जिनका 
चरित्र अखिल भारतीय है। जाति एवं वर्ग पर आधारित ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर 
भारतीय समाज के विविध स्तरीकृत समूह - सामन्त वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, 
उद्योगपति वर्ग, सर्वहारा मजदूर वर्ग, मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग, अनुसूचित जनजाति 
एवं जाति समूह, कृषि श्रमिक, अनार्थिक जोतों वाले कृषक, लघु उत्पादक, बेकार 
एवं अर्द्धबेकार व्यक्तियों का समूह आदि भारतीय सामाजिक-आर्थिक संस्तरण का 
प्रत्यक्षीकरण कराते हैं, जिन्हें परिवर्त्म मानकर भारत में सामाजिक स्तरीकरण के 
विश्लेषण किये गये हैं। 

भारतीय समाज में शक्ति संरचना पिरामीड के समान है, जिसके निचले स्तर 
पर ग्रामीण शक्ति संरचना एवं नेतृत्व है। ग्रामीण शक्ति संरचना (9७6॥70#/8/ 
720४0 5000०७७) ग्राम पंचायत, जाति-पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड _ 
समितियों में प्रतिनिधित्व एवं प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छनन नेतृत्व के आधार पर अभिव्यक्त 
होती है। दूसरे स्तर - मध्य स्थिति शक्ति संरचना के अन्तर्गत लोकसभा तथा 
विधानसभा के जन प्रतिनिधि तथा भारतीय कर्मचारी तंत्र की शक्ति सम्मिलित है। 
शक्ति संरचना के तीसरा स्तर - शीर्ष स्तर पर व्यापक नीति निर्माण करने वाला 
नेतृत्व वर्ग है, जिसमें मंत्रिगण, उच्च राजकीय पदाधिकारियों का समूह, उच्च सैन्य 
अधिकारियों तथा उच्च उद्योगपतियों का समूह सम्मिलित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ जनतांब्निक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारत का पुराना संभ्रान्त जन पीछे 
हटंता जा रहा है और उसकी जगह नये संभ्रान्त जन उभर रहे हैं, जिसमें पिछड़ी एवं 
निचली जातियों के सदस्य तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। 

भारत की अर्थव्यवस्था का विवेचन दो स्तरों पर किया गया है - ग्रामीण 


(40 ) भारत का समाजशास्त्र 


अर्थव्यवस्था तथा नगरीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि 
उत्पादन का मौलिक साधन है । ब्रिटिश पूर्व भारत में कृषि मुख्यत: ग्रामीण जनता की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती थी। यह भरण पोषणात्मक ग्रामीण कृषि 
अर्थव्यवस्था ब्रिटिश युग में बाजार अर्थ व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी । स्वतंत्र भारत 
में सामुदायिक विकास योजनाओं, आधुनिक प्रविधिकी, हरित क्रान्ति आदि के 
परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन का परम्परागत स्वरूप परिवर्तित हुआ है। थार्नर* ने 
'वर्तमान कृषि उत्पादन में किराये के श्रमिक, बढ़ती उपयोगी सामग्री, उत्पादन के 
बचत (लाभांश) का सारपूर्ण भाग उत्पादन बढ़ाने में लगाने के आधार पर ठर्तमान 
कृषि को पूँजीवादी स्वरूप में विश्लेषित किया है । रुद्र” ने भारतीय कृषि में पूँजीवादी 
स्वरूप को नकारा है। पटनायक, चट्टोपाध्याय” , राम? ने इन परस्पर विरोधपूर्ण 
निष्कर्षों के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि के स्वरूप (उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादन 
के सामाजिक सम्बन्धों) का विश्लेषण किया है। भादुरी” , प्रसाद*, साऊ* ने भारतीय 
कृषि में सम सामंती (5७॥॥| 8७५४।) सम्बन्धों की प्रधानता का विश्लेषण किया है, 
जबकि बानाजी* तथा आलवी” ने भारतीय कृषि में औपनिवेशिक (००।०॥8/) 
उत्पादन के स्वरूप की विशेषताओं को प्रधान मानकर भारतीय कृषि के स्वरूप का 
विश्लेषण किया है। दूसरी ओर नगरीय औद्योगिक क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था संगठित, 
असंगठित, वैयक्तिक (प्राइवेट) तथा सार्वजनिक (पब्लिक) क्षेत्रों में विभाजित है। 
सरकार प्राइवेट सेक्टर को तथा प्राइवेट सेक्टर सरकार को प्रभावित करने का प्रयास 
करते हैं। भारतीय अर्थ प्रणाली में उत्पादन के स्वरूप का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण 
प्रश्न है। उत्पादन के स्वरूप के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवाद के महत्व को नकारा नहीं 
जा सकता (सेथ एवं तनाका*, क्लीवर” ) क्योंकि इसके आधार पर ही हम वास्तविक 
शत्रु की पहचान कर सकते हैं तथा ग्रामीण अथवा नगरीय निर्धन वर्ग को निर्णायक 
भूमिका हेतु गतिशील कर सकते हैं। 


भारतीय समाज दर्शन 


लूई ड्यूमा" ने भारतीय परम्परात्मक मूल्य एवं पाश्चात्य मूल्यों में विभिन्‍नता 
का विश्लेषण किया है। भारतीय मूल्य के प्रबल तत्व हैं - श्रेणीक्रम, समग्रता, 
सातत्य एवं श्रेयसता, जबकि पाश्चात्य मूल्य के प्रधान तत्व हैं - साम्यता, वैयक्तिकता, 
सांस्कृतिक समरूपता तथा विचारशक्ति। उपर्थुक्त मूल्य सम्प्रत्ययों पर आधारित 
सामाजिक व्यवस्था भारतीय समाज की विशिष्ट प्रकृति का बोध कराती है | परम्परागत 
पाश्चात्य संस्कृति से इसकी भिन्‍नता इसकी विशिष्ट सामाजिक विरासत, अस्तित्ववादी 
स्थिति तथा ऐतिहासिक परिस्थिति पर भी आधारित है। 


भारत का समाजशास्त्र (4॥ ) 











हिन्दू दर्शन का नियामक आधार है - व्यवस्था एवं परिवर्तन | हिन्दू सांस्कृतिक 
परम्परा में व्यवस्था का स्वरूप रेडफील्ड एवं सिंगर” के शब्दों में उसके सामाजिक 
संगठन के सांस्कृतिक संरचना एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों (90#0णि।]4085 ) 
के आधार पर देखा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में व्यवस्था का नियामक आधार है 
श्रेणीक्रम की व्यवस्था। श्रेणीक्रम के सम्प्रत्यय के अवलोकन क्षेत्र हैं - भूमि का 
संस्थाकरण तथा वर्ण एवं जाति के रूप में उसका वैधीकरण, लक्ष्योन्मुखता के क्षेत्र 
अथवा पुरुषार्थ का सिद्धान्त, करिश्मा अथवा गुणों का सामूहिक एवं वैयक्तिक 
विशेषताओं के रूप में वर्गीकरण, जीवन के विविध स्तर एवं मूल्य सम्बद्धता अथवा 
आश्रम व्यवस्था तथा परिवर्तनशील सांस्कृतिक चक्र । इसके अतिरिक्त श्रेणीक्रम का 
सम्प्रत्यय आध्यात्मिक तत्वों एवं घटनाओं के उद्विकास सम्बन्धी हिन्दू दर्शन में 
मिलता है, जिसके अनुसार आध्यात्म का संरूपण सर्वप्रथम उपनिषद में हुआ। 
तत्पश्चात्‌ सांख्य दार्शनिक व्यवस्था के आधार पर विस्तृत किया गया। उपनिषद एवं 
तत्पश्चात्‌ सांख्य हिन्दू दर्शन के आधार पर मानसिक उद्विकास का प्रथम स्तर है 
बुद्धि अथवा मानसिक चेतना का विकास, दूसरा स्तर है अहम्‌ के प्रति चेतनशीलता, 
तीसरा स्तर है मन का विकास तथा चतुर्थ स्तर है पुरुष अर्थात्‌ सर्वोच्च रचनात्मक 
शक्ति का विकास। है | 


सम्पूर्णता का सम्प्रत्यय (जिसका अभ्युदय श्रेणीक्रम के सम्प्रत्यय से हुआ 
है) भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की महत्ता को पश्चिमी दृष्टिकोण के 
अनुरूप स्वीकार नहीं करता। सम्पूर्णता का दर्शन व्यक्ति एवं समूह के सम्बन्धों के 
अन्तर्गत समूह (संघ अथवा समुदाय) की शक्ति की महत्ता को स्वीकारते हुए 
समाज के प्रति व्यक्ति की भूमिका एवं दायित्व को प्रंधानता देता है। व्यक्ति की 
अपेक्षा समूह का महत्व परम्परागत भारतीय सामाजिक संरचना के प्रत्येक स्तर - 
परिवार, ग्राम, समुदाय, जाति, राजनीतिक क्षेत्र अथवा राष्ट्र में परिलक्षित होता है। 
ड्यूमा के अनुसार आधुनिक व्यक्ति दो स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है - (क) 
नियामक आधार (9#70 90७) के रूप में, (ख) संस्था के प्रतिनिधि के रूप में। 
नियामक आधार के रूप में भारतीय संदर्भ में व्यक्ति के स्थान पर व्यवस्था के 
सम्पूर्गतावादी दर्शन अथवा धर्म प्रमुख हो जाते हैं। सम्पूर्णता का सम्प्रत्यय विभिन्‍न 
मूल्यात्मक मान्यताओं जो (यद्चपि प्रत्यक्षत: विरोधी हैं तथापि सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता 
के उच्च स्तर पर सामंजस्यपूर्ण हैं) के आधार पर होता है। यह उच्च प्रतीकात्मकता, 
शाश्वतता, निरंतरता,निम्न एवं उच्च की एकता, आत्मा एवं परमात्मा, परिवर्तन एवं 
परिवर्तनविहीनता, निर्माण एवं संहार, कर्म तथा मोक्ष आदि के प्रति विश्वास पर 
आधारित है। 


(42 ) भारत का समाजशास्त्र 


परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में सामुदायिकता का प्रेरणास्रोत है निरंतरता 
की मूल्य व्यवस्था, जो हिन्दू दर्शन में कर्म के सम्प्रत्यय, आत्मा के पुन: प्रवास, 
पुनर्जन्म एवं परिवर्तन की चक्रीय प्रक्रिया, धार्मिक एवं धर्म-निरपेक्ष, भौतिक तथा 
आध्यात्मिक मूल्यों के बीच निरंतरता के प्रतीकों के आधार पर प्रतीकात्मकता ग्रहण 
किये हुए है। भारतीय संस्कृति में काल क्रम अथवा युग सोपानों की चक्रीय प्रक्रिया 
निरंतर गतिशील है। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की क्रिया (कर्म) परम्परागत हिन्दू 
संस्कृति के संस्तरणात्मक दृष्टिकोण के अन्तर्गत सातत्य की स्थापना करती है। 


श्रेयसता अथवा श्रेष्ठता (॥850७70०॥०७) का सम्प्रत्यय यह प्रतिपादित 
करता है कि परम्परागत मूल्यों की वैधता तर्क एवं विचारशक्ति'के आधार पर गैर- 
चुनौतीपूर्ण है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अन्तर्गत परम्परागत मूल्य पवित्र हैं, उन्हें 
अपवित्न पैमानों (मापकों) के आधार पर मापने का औचित्य नहीं है। श्रेयसता का 
मूल्य अधिसम्प्रत्यय की रचना के आधार पर अन्य परम्परात्मक प्रकरणों का समन्‍्वीकरण 
तथा युक्तिपूर्ण व्याख्या करता है। 


भारत में पुनर्जागरण एवं आधुनिकीकरण 


भारतीय समाज की गत्यात्मकता को पुनर्जागरण एवं आधुनिकीकरण के 
आधार पर विश्लेषित किया गया है पुनर्जागरण का अर्थ है प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की 
नवीन संदर्भ में पुनर्व्यख्या। नवीन संदर्भ का स्वरूप है - नवचेतना, विवेकवाद एवं 
सत्ता विरोध (सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक सत्ता का विरोध)। भारतीय 
पुनर्जागरण पश्चिम के सम्पर्क की उपलब्धि है। भारत में पुनर्जागरण मध्यकाल एवं 
आधुनिक काल के बीच की संधि है। ब्रिटिश शासन के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ 
भारत में नवीन जागरण आरम्भ होता है तथा विशिष्ट जन की संस्कृति विकसित 
होती है। विशिष्ट जन की संस्कृति के साथ भारत में पुनर्जागरण पश्चिमीकरण का 
पर्याय बन जाता है। ब्रिटिश शासने ने शासन पद्धति के साथ राजनैतिक संस्थाएँ भी 
स्थापित की। वेलेन्टाइन के शब्दों में ब्रिटिश राज्य ने भारत में केवल कानून और 
व्यवस्था ही नहीं कायम की बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों की 
भी स्थापना की। पश्चिमीकरण के प्रतिरोध स्वरूप भारतीय समाज में सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान कौ प्रवृत्ति जाग उठी जिसने पाश्चात्य संस्कृति को अस्वीकृत करने का 
प्रयत्न किया। इन दो प्रवृत्तियों का परिणाम स्वदेशी और पाश्चात्य संस्कृतियों का 
संश्लेषण हुआ। 

भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चरण है बंगाल में सर्वप्रथम विवेकवाद एवं 
व्यक्तिवाद को स्वीकृति मिलना, जिसका श्रेय राजा राममोहन राय ने लिया। राजा 


भारत का समाजशास्त्र (43 ) 








राममोहन राय का विवेकवाद सामाजिक सत्ता (सामंतों) का विरोध करता है, 
धामिक सत्ता (उपनिषद, मध्ययुगीन कर्मकाण्ड, परम्पराओं एवं प्रथाओं ) का विरोध 
करते हुए नये संदर्भ में उसकी व्याख्या करता है किन्तु राजनीतिक सत्ता का विरोध 
नहीं करता, बल्कि ब्रिटिश शासन को दैवी देन मान लेता है | उन्होंने सामाजिक सुधार 
की दिशा में दो कार्य किये -तत्कालीन धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना तथा ब्रह्म 
समाज द्वारा नये धार्मिक विचारों का सूत्रपात। 

भारतीय पुनर्जागरण का द्वितीय चरण तब आता है जब अभिजातवर्गीय 
राजनीति के समक्ष राष्ट्रवाद की समस्या आयी। दयानन्द ने राममोहन राय के प्रत्युत्तर 
में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रादुर्भाव किया, विशिष्ट जन की संस्कृति के विरोध में 
सामान्य जन की संस्कृति का प्रादुर्भाव किया। इस काल में पुनर्जागरण के अन्तर्गत 
राजनीतिक सत्ता का विरोध आरम्भ होता है तथा ब्रिटिश शासन को दैवी शासन 
मानने की प्रतिमूर्ति के विरोध में सामान्य जन के आन्दोलन की शुरुआत होती है। 
किन्तु राममोहन राय और दयानन्द सरस्वती दोनों के आन्दोलन में एक तथ्य सामान्य 
रूप से परिलक्षित होता है, वह तथ्य यह है कि दोनों के आन्दोलन का हित उच्च 
जातीय है। 

भारतीय पुनर्जागरण का तृतीय चरण विवेकानन्द के साथ आरम्भ होता है 
जिन्होंने अतीत के प्रति गौरव पैदा करने की अंधभक्ति की प्रतिक्रिया का पहल 
किया। अद्ठैत दर्शन, अद्ठैत वेदान्तवाद की उपलब्धि विवेकानन्द के माध्यम से होती 
है एवं भारतीय पुनर्जागरण लौकिकता एवं सामान्य जन के साथ जुड़ता है। विवेकानन्द 
के साथ पुनर्जागरण को भारतीय धरातल प्रदान होता है जिसमें ब्रिटिश शासन की 
अनिवार्यता समाप्त हो जाती है बल्कि उसके स्थान पर ब्रिटिश शासन की जायज- 
नाजायज प्रकृति, उसके अस्तित्व-अनस्तित्व पर सवाल उठ खड़ा होता है। पाल, 
बाल, लाल की लयी के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामान्य जन का आन्दोलन 
प्रारम्भ होता है। 

9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक राष्ट्रवाद, समाज सुधार, विदेशी साम्राज्यवाद 
विरोध, स्वदेशी एवं स्वराज्य के आदर्श पर भारत में नवीन राजनीतिक पुनर्जागरण 
का प्रादुर्भाव होता है। नरम दल एवं गरम दल की राजनीति में सामाजिक प्रश्न एवं 
राजनीतिक प्रश्न की प्राथमिकता का विवाद आरम्भ होता है। धर्म की पुन: नवीन 

व्याख्या होती है। तिलक ने गीता की उपयोगितावादी लौकिक व्याख्या प्रारम्भ किया, 

साधन के स्थान पर साध्य को प्रमुखता दिया तथा सन्यास की मान्यताओं के स्थान पर 
कर्मयोग की मान्यताओं की स्थापना किया। इसी आधार पर दुर्गा, असुरनिकन्दनी का 
समस्त स्वरूप भारत माँ के रूप में फ्रतिस्थापित होता है जिसकी पृष्ठभूमि में रामप्रसाद 
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बिस्मिल, भगत सिंह आदि गीता लेकर बलिदान दे देते हैं। भारतीयकरण के साथ 
पुनर्जागरण का तृतीय चरण भारत में पुनर्जागरण के अन्तिम चरण के रूप में समाप्त 
होता है। 

आधुनिकीकरण आदर्शमूलक सम्प्रत्यय है। आधुनिकीकरण एक निरन्तर 
विकासशील प्रक्रिया है इसीलिए ऐतिहासिक प्रवृत्ति के रूप में इसे पुनर्जागरण के 
साथ जोड़कर विश्लेषित किया जाता है। के०के० दत्ता” ने भारतीय पुनर्जागरण को 
नवीन तथा प्राचीन, 9वीं शताब्दी की प्रगतिशील पाश्चात्य सांस्कृतिक निधि एवं 
भारत की पुनरावृत्त परम्परात्मक सांस्कृतिक ज्ञान के श्रेष्ठ संश्लेषण की परिणति के 
रूप में विश्लेषित किया है। राधाकमल मुखर्जी” ने भारत में पुनर्जागरण की दो प्रमुख 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है : (क) राजनीतिक दृष्टि से इसका उद्देश्य था 
विविधताओं - प्रजातियों, भाषाओं, विभिन्‍न राज्यों के अन्तर्गत अलग-अलग 
प्रथाओं, परम्पराओं व आदतों तथा विविध धर्मों - के बीच एकात्मकता स्थापित 
करना तथा (ख) सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक 
धर्मो, समूहों (जातिगत एवं व्यवसायगत) तथा राज्य के साथ व्यक्ति की नैतिक एवं 
आध्यात्मिक सिद्धि अथवा पूर्णता का समीकरण करना। 

परम्परागत भारतीय संस्कृति के वृहद एवं लघु परम्परा के अन्तर्गत समरूपीय 
(०॥॥09०7९॥०) तथा विषमरूपीय (॥७॥४०५७॥७॥०) दोनों श्रोतों के माध्यम से 
परिवर्तन हुए हैं, जिसका अवलोकन योगेन्द्र सिंह/ के भारतीय परम्परा के 
आधुनिकीकरण के पाराडाइम के आधार पर किया जा सकता है। हिन्दू जाति 
व्यवस्था के प्रतिरोधस्वरूप बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जिसके प्रभावस्वरूप 
भारतीय समाज के राजनैतिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन आया। समरूपीय 
(०॥॥099०॥९॥०) आन्दोलन उत्तर भारत में सिख धर्म, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में 
भक्ति आन्दोलन, ब्रिटिश काल म्रें आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज तथा स्वतंत्रता संग्राम 
में गाँधीवादी आन्दोलन की आधारशिला बना। विषमरूपीय (॥00009०॥०॥०) 
श्रोतों के माध्यम से भारत में इस्लाम परम्परा विकसित हुई जिसके मूल्य सम्पूर्णतावादी 
थे किन्तु सिद्धान्त के तौर पर जाति संस्तरण को नहीं स्वीकारा गया। इस्लाम परम्परा 
में सातत्य का दृष्टिकोण कम मुखरित हुआ तथा इसका श्रेयसता सम्बन्धी मूल्य 
अद्गैतवाद में जड़ जमाये हुए था। 

. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन को संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण 
तथा लौकिकीकरण की प्रक्रियामूलक सम्प्रत्ययों के आधार पर विश्लेषित किया है। 
संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निचली हिन्दू जाति या जनजाति 
अथवा कोई समूह किसी उच्च और प्राय: द्विज जाति की दिशा में अपने रीति-रिवाज, 
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कर्मकाण्ड, विचारधारा और जीवन-पद्धति को बदलता है। संस्कृतिकरण से सम्बद्ध 
गतिशीलता के परिणामस्वरूप व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, 
संरचनामूलक परिवर्तन नहीं | पश्चिमीकरण 50 वर्षो के ब्रिटिश राज्य के फलस्वरूप 
भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन का विश्लेषण करता है जो औद्योगिकी, 
संस्थाएँ, विचारधारा. और मूल्य आदि विभिन्‍न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को 
आत्मसात करता है। आधुनिकीकरण का वह परिणाम जिससे परम्परागत अभिवृत्तियों, 
मूल्यों और कर्मकाण्डीय व्यवहारों में परिवर्तन आता है, उसे श्रीनिवास ने लौकिकीकरण 
कहा है। भारतीय समाज की लघु परम्परा को परिवर्तित करने में इस्लामीकरण, 
औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रियायें भी इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त 
उत्तरदायी रही हैं। 


भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण का विश्लेषण करते हुए योगेन्द्र सिंह* ने 
इसे संरचनात्मक असंगतियों पर आधारित बताया है, जैसे बिना नागरिक संस्कृति 
(शिक्षा) के प्रसार के जनतांत्रीकरण, सार्वभौमिक मूल्यों के प्रतिबद्धता के बिना 
नौकरशाहीकरण, समानुपातिक श्रोतों के विकास के बिना जन सहभागिता एवं 
महत्वाकांक्षाओं? तथा विभाजक न्याय में बुद्धि एवं कल्याणकारी आदर्शो के प्रसार 
के बिना इसका मौखिकीकरण”, औद्योगिकीकरण के बिना अतिनगरीकरण* तथा 
स्तरीकरण की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना आधुनिकीकरण*' इत्यादि। 


अध्ययन का उपागम 


लूई ड्यूमा” ने भारतीय गाँव के अध्ययन में सर्वप्रथम उपागम का प्रश्न 
उठाया। यह प्रश्न समाज वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय समाज एवं 


संस्कृति के अध्ययन का कोई अलग उपागम है जो अन्य समाजों के अध्ययन के ' 


उपागमों से भिन्‍न व विशिष्ट है? समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है तथा पद्धति . 


शास्त्रीय दृष्टि से इसके अन्तर्गत सभी समाजों के अध्ययन हेतु विशिष्टताओं को 


संश्लेषित करते हुए एक सामान्य उपागम की आवश्यकता है। ड्यूमा के अनुसार 
भारतीय गाँव के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उसे भारतीय परम्परा से 
जोड़ें। समन्वय का यह क्रम भारत की वृहद परम्परा के आधार पर किया जा सकता 
है। 
भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर सामाजिक 
संरचना की गत्यात्मकता के विश्लेषण सम्बन्धी प्रमुख उपागम हैं : संरचनावादी 
उपागम, उद्विकासवादी उपागम तथा मार्क्सवादी उपागम। संरचनावादी उपागम के 
अन्तर्गत आधुनिकीकरण को कुछ चुने हुए सामाजिक अथवा नियामक परिवर्त्यों के 
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आधार पर विश्लेषित किया गया है, जैसे सामाजिक गतिशीलीकरण*, संचार एवं 
सम्प्रेषण का विकास*, जनतांन्त्रिक राजनीतिक संस्थाओं एवं मूल्यों का विकास, 
आधुनिक नैतिकता एवं नियामकों का विकास*, समाज के प्रौद्योगिक एवं आर्थिक 
श्रोतों का विकास”, सामाजिक व्यवस्था के अंगों की सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक 
स्वायत्तता* की विद्यमानता के संदर्भ में समाज की आरम्भिक अवस्था” में परिवर्तन 
का विश्लेषण, इत्यादि। 

उद्विकासीय उपागम के अन्तर्गत आधुनिकीकरण को विभिन्‍न स्तरों के रूप 
में विश्लेषित किया गया है। उद्विकास की प्रक्रिया के स्वरूपों एवं दिशाओं में 
भिन्‍नता उसके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक*, एकरेखीय* एवं बहुरेखीय* स्वरूपों, 
ट्न्दात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर परिलक्षित होती है। 

मार्क्सवादी (द्वन्द्वात्मक) उपागम के अन्तर्गत आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य 
शर्त है समाज के स्थापित राजनीतिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक स्वरूपों का 
विनष्टीकरण। इस प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष अनिवार्य दशा है। आधुनिकीकरण का 
सम्प्रत्यय इस प्रवेशविधि के अन्तर्गत राष्ट्र में स्तरीकरण की व्यवस्था, सम्पत्ति पर 
स्वामित्व तथा उत्पादन के श्रोतों पर आधिपत्य में परिवर्तन" के आधार पर विश्लेषित 
किया गया है न कि मनोवैज्ञानिक एवं नियामक परिवर्त्यों जैसे अर्जनोन्मुखता, 
मनोवैज्ञानिक गतिशीलता, तार्किक सुखवाद आदि के आधार पर। उद्विकास की 
प्रक्रिया में बाधक तत्व संरचनात्मक विनष्टीकरण उत्पन्न करते हैं। बक एवं जेकबसन* 
ने भारतीय संदर्भ में यह विश्लेषित किया कि औपनिवेशिक राष्ट्र होने की वजह से 
यहाँ नौकरशाही , जनतांत्रिक संघ तथा सामान्यीकृत सार्वभौम मूल्य का विकास हुआ 
किन्तु संचार, नातेदारी, प्रौद्योगिकी, सामाजिक स्तरीकरण, मुद्रा एवं बाजार संगठन में 
विकास नहीं हुआ। 

मिरडल* ने भारत एवं “भन्य एशियाई देशों में आधुनिकीकरण का विश्लेषण 
करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यहाँ राष्ट्रीय एवं जनतांब्रिक संस्थाओं का 
अभ्युदय संरचनात्मक असंगति स्वरूप में हुआ। यूरोप में प्रभावपूर्ण सरकारयुक्त 
स्वतंत्र मजबूत राज्य की स्थापना तथा विधान कार्यान्वयन का सामान्य प्रतिमान 
राष्ट्रीयता से पूर्व विकसित हुआ तथा जनतंत्र से इन दोनों (मजबूत राज्य तथा 
राष्ट्रीयता ) का अग्रगमन हुआ जबकि दक्षिणी एशियाई देशों में विशिष्ट ऐतिहासिकता 
के परिणाम स्वरूप जनतांत्रिक वैचारिकी स्वतंत्र एवं मजबूत राज्य तथा प्रभावपूर्ण 
सरकार की स्थापना के पूर्व विकसित हुआ। मिरडल की दृष्टि में भारत में स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ लचीली राज्य (5०ी $96) नीति ने नेतृत्व वर्ग को सामाजिक 
संस्थाओं की संरचना में मौलिक परिवर्तन करने से रोक दिया। परिणामस्वरूप 
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ब् पर आधारित सामाजिक संरचना विकसित एवं सुदृढ़ होती रही”, सुधार 
नीतियों के मौखिकीकरण, नियम बनाने (७8०॥॥9॥() तथा उनके कार्यान्वयन में 
लम्बा अन्तराल विकसित हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेन्द्रीकरण 
(७७०७॥४॥४॥22607) करने की बजाय क्षुद्र धनिक तंत्र (9०0५ 90७०0०४०५) के 
पास एकाग्र हो गया? तथा देश का नेतृत्व मौलिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन 
लाने के विरोधी वर्गों के पास बरकरार रहा”"। 


भारतीयं समाज संरचना, सभ्यता एवं संस्कृति, परम्परा तथा आधुनिकीकरण 
की विवेचना उपरोक्त प्रवेश विधियों के आधार पर विभिन्‍न ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय, 
प्राच्य कला के अध्ययनों में की गयी है। कौशाम्बी” , के०पी० जायसवाल”, हिमसाथ” , 
अल्तेकर“, दत्ता”, मुखर्जी, डी०पी०”*, श्यामाचरण दुबे”, मेरियट*, ए०आर० 
देसाई”, रजनी कोठारी», रजनीपाम दत्त* , गोखले* , ओमैले”, आर०एस० शर्मा“, 
इरफान हबीब*, रामविलास शर्मा* समेत अनेक अध्ययनकर्ताओं के विश्लेषण इस 
सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं। 

इन विविध उपागमों पर आधारित अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष भारतीय समाज 
संरचना एवं संस्कृति के बहुआयामी एवं विपरीतार्थक साक्ष्यों की पुष्टि करते हैं। 
उदाहरणार्थ भारतीय वैदिक परम्परा का एक पहलू यह है कि उसमें मद्यपान वर्जित 
था जबकि दूसरा पहलू यह भी है कि सोमरस पान प्रचलित था। भारतीय सांस्कृतिक 
मूल्य की विडम्बना यह है कि इसके आदर्श प्रारूप एवं भौतिक यथार्थवादी प्रारूप में 
विरोधाभास परिलक्षित होता है। निष्फल कर्म अर्थात्‌ लक्ष्य प्राप्ति की कामना के 
बिना क्रिया करते रहना यदि इसका आदर्श हैं तो दूसरी ओर इसका ऐतिहासिक 
भौतिकवाद है अचल सम्पत्ति (भूमि) एवं सत्ता के लिए महाभारत का युद्ध। 
राधाकमल मुखर्जी” ने यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि भारतीय सभ्यता युगकाल 
से मानवीय मिथकों - धर्म राज्य का राजनीतिक मिथक, चातुरवर्णम्यं, वर्ण संस्कार 
एढं कलियुग का सामाजिक मिथक, अवतारों का धार्मिक मिथक, दायित्व एवं 
बलिदान (त्याग) का नैतिक मिथक, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति की ल्यी जीवन शैली के 
आध्यात्मिक मिथक का संवहन करता रहा है। 

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से 
अध्येता के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विभिन्‍न प्रवेश विधियों, दृष्टिकोणों 
एवं उपागमों के बीच किस तरह वैषयिक एवं वैज्ञानिक मान्यता व सामंजस्य स्थापित 
किया जाय। भौतिक विज्ञानों की अवधारणाएँ कृत्रिम हैं, इसलिए इन विज्ञानों में 
सैद्धान्तिक विकास की स्थिति भी परिवर्तनशील है। इसका उदाहरण भौतिक विज्ञान 
के अनिश्चितता के नियम (७॥0०७४४॥४४ 9770७) में परिलक्षित होता है। 
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आफ के अनुसार विज्ञान की अवधारणाएँ निर्मित (७००॥५॥७०) हैं, आदर्श हैं, 
यथार्थ नहीं। उनके अवधारणाओं का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 
किया गया है। मैक्सवेबर» ने इन कृलिम अवधारणाओं को आदर्श प्रारूप की संज्ञा 
दी। समाज विज्ञान एक पद्धति के रूप में किसी घटना अथवा अध्ययन वस्तु की 
संभावना (//0090॥#9) व्यक्त कर सकता है, कोई नियम नहीं प्रतिपादित कर 
सकता। यह इसकी अपनी सीमा है। 

आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धान्त में दो प्रमुख उपागम उल्लेखनीय हैं जो 
भारतीय समाज एवं संस्कृति के अध्ययन एवं विश्लेषण को समीचीन पद्धति की ओर 
ले जा सकती है : 

(क) घटना विज्ञान का सम्प्रदाय तथा (ख) मानवशास्त्र का संरचनात्मक 
सम्प्रदाय | घटना विज्ञान के जन्मदाता हैं एडमंड हुसर्ल | इसे अन्य प्रवर्तक हैं अल्फ्रेड 
सूत्ज", गौफमैन” , गारफिन्केल” , डगलस” , जिमरमैन एवं पोलनर” तथा गोल्डनर* 
इत्यादि। हुसर्ल की धारणा है समस्त ज्ञान हमारी चेतना में प्रतिबिंबित होता है जिसके 
द्वारा हम वाह्य संसार को जानते हैं। हम सारी दुनिया को नहीं जानते बल्कि सर्फ 
उसे जानते हैं जो हमारी चेतनः पर पड़ता है! सूत्ज ने यह विश्लेषित किया कि 
समाजवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित विचार वस्तुत: व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ रहते 
हुए नित्य प्रति के जीवन में विकसित सामान्यज्ञान पर आधारित विचार हैं। सामान्य 
ज्ञान से सूत्ज का तात्पर्य उस संरचनात्मक व्यवस्था से है जिसके माध्यम से कर्ता 
सामाजिक पर्यावरण की विशिष्टता (प्रकाररोपण) की आकृति का निर्माण करता है। 
निर्माण व्यवस्था अन्त:आत्मपरक है तथा इसके तीन पहलू हैं - स्वरूपों की परस्पर 
सम्बन्ध सूचकता (780[/0०० ० 7०७9००॥५९७) , ज्ञान का सामाजिक उद्भव 
तथा ज्ञान का सामाजिक वितरण। व्यक्ति किसी दी हुई संस्कृति में सीखता है तथा 
अपनी क्षमतानुसार प्रकाररोपण«करता है। सूत्ज की दृष्टि में समाजशास्त्री अपनी 
वैज्ञानिक समस्या की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने चेतन विश्व के दैनिक जीवन 
का अभमूर्त प्रारूप निर्मित करता है। घटना विज्ञान का अतिस्वरूपण है लोकविधि 
विज्ञान। घटना विज्ञान स्व का अध्ययन करता है जबकि लोकविधि विज्ञान 
अन्तः:क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसमें भी आत्मपरक शब्द बोध का अध्ययन 
इसका मुख्य विषय है। गारफिन्केल ने इस लोकविधि विज्ञान 
(७॥॥॥॥००७॥॥०००।०७५) के विकल्प स्वरूप नव ,अभ्यास ज्ञान (॥60[290900009 ) 
का नाम प्रस्तावित किया जिसकी विषय वस्तु यह ज्ञात करना है कि अनुभूति कैसे 
परिवर्तित हो जाती है? डगलस की धारणा है कि यदि हमारे दैनिक जीवन के प्रति 
बोध करने की बजाय वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रंतिरोपण समाजशास्त्र के अन्तर्गत 
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किया जाय तो यह पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से गलत होगा। नवघटना विज्ञान का केन्द्रीय 
बिन्दु है दैनिक क्रियाओं की प्रदर्शनपूर्ण व्याख्या करना। यह उपागम बहुत अंश तक 
प्रतीकात्मक उपागम का ऋणी है जिसका मूल अध्ययन वस्तु है भूमिका ग्रहण 
(70।७ (8/006) तथा भूमिका निर्माण (॥+0॥8 79/079 ) के सम्प्रत्यय के सम्बन्धों 
का अध्ययन करना। गौफमैन ने विशिष्ट भूमिका, भूमिका का नियामक पक्ष तथा 
विशिष्ट व्यक्ति की वास्तविक भूमिका क्रियान्वयन के अन्तर स्पष्ट करने के आधार 
पर इस सम्प्रत्यय की व्याख्या किया। 


संरचनावादी उपागम पूँजीवादी एवं उपनिवेशवादी सैद्धान्तिक विश्लेषणों की 
आलोचना के रूप में ब्रिटेन में 4960 में सामाजिक मानवशास्त्र विशेषकर लीच एवं 
नीधम के कार्यों के माध्यम से विकसित हुआ। इस उपागम के प्रमुख प्रवर्तक हैं 
साउसर एवं जेकसन (भाषा विज्ञान के क्षेत्र में), बर्थेस (निदानकीय चिकित्सा के 
क्षेत्र में), प्रोप (लोक कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में), लकान एवं लगाचे ( मनोविश्लेषण 
के क्षेत्र में), फूको (विचारों के इतिहास में), गोडेलियर (मानवशास्त्र में) आदि। 
इसके दो प्रमुख प्रवर्तक हैं - लेबी स्ट्रास तथा अल्थूजर। लेवी स्ट्रास* ने सामाजिक 
संरचना के सार्वभौम एवं आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार 
संरचना का अर्थ है हस्तान्तरणों की वाक्य रचना (5,768)0९ ण ॥80ि786075) 
जो एक विपरीत स्थिति से दूसरी विपरीत स्थिति में गुजरती है। उसकी दृष्टि में 
संरचना का अवलोकन एवं प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। संरचना का वास्तविक 
अस्तित्व है किन्तु तथ्य संग्रह के आधार पर संरचना को नहीं ढूँढ़ा जा सकता। उसकी 
दृष्टि में मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों का सबसे महत्त्वपूर्ण दायित्व है अनुसंधान 
के लिए चुनी गयी घटना के विश्लेषण के लिए उपयुक्त सम्प्रत्ययों को विकसित 
करना, न कि दूसरे विषयों की समरूपताओं पर आधारित रहना। उसकी दृष्टि में 
संरचना किसी एक उद्देड्य पर आधारित नहीं अपितु उद्देश्यों की श्रृंखलाओं के 
सम्बन्धों पर आधारित है | तुलना की ईकाई मिथक की विषयवस्तु, विवाह के प्रकार 
तथा वे तमाम घटनाएँ जो अनुभवात्मक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं , हो सकती हैं। जैसे टोटमवाद एवं जाति के संरचनात्मक सम्बन्ध। 
उदाहरणार्थ लेबी स्ट्रास के अनुसार संरचनात्मक भाषायी आधार के अन्तर्गत हम यह 
खोज कर सकते हैं कि सारी भाषाओं की जड़ कोई एक भाषा है, भाषाओं के पीछे 
ध्वनि की संरचना है, जिसके आधार पर सार्वभौम भाषायी नियम की खोज सम्भव 
है। अल्थूजर”” संरचना को सामाजिक संरूपण (5008| 096/0॥) अथवा उत्पादन 
के स्वरूप के रूप में विश्लेषित करते हुए इसे भौतिकवाद पर आधारित मानता है। 
सामाजिक संरूपण के चार निर्धारक तत्व हैं - आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक तथा 
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सैद्धान्तिक। यद्यपि आर्थिक तत्व अंतिम रूप से निर्धारक है किन्तु राजनीतिक तत्व 
के द्वारा प्रमुख भूमिका अदा हो सकती है, प्राचीन समाजों में वैचारिकी अथवा 
नातेदारी प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है | प्रत्येक की स्वतंत्र स्वायत्तता का परीक्षण 
होना चाहिए। उत्पादन का स्वरूप निम्नलिखित पाँच तत्वों के सम्मिश्रण के आधार 
पर विश्लेषित होना चाहिए : 

(क) प्रत्यक्ष उत्पादक - श्रम शक्ति 

(ख) उत्पादन के साधन - उद्देश्य तथा औजार 

(ग) कार्य नहीं करने वाला - उत्पादन की बचत का स्वायत्तीकरण करने वाला 
(घ) सम्पत्ति सम्बद्धता - उत्पादन के सम्बन्ध 


(ड) वास्तविक अथवा भौतिक स्वायत्तीकरण संबद्धता - उत्पादक शक्तियाँ। 
संरचनात्मक - प्रकार्यात्मक उपागम तथा संरचनावादी उपागम दोनों की 
मान्यता यह है कि सामाजिक जीवन की व्याख्या व्यक्तियों की पृष्ठभूमि में 
नहीं की जा सकती, बल्कि सामाजिक जीवन का एक संरचित स्वरूप है। 
किन्तु दोनों उपागमों की मौलिक भिन्‍नता यह है कि जहाँ संरचनात्मक 
प्रकार्यात्मक उपागम का विश्लेषणं जीव अथवा प्राणी (9009५) एवं 
समाज की समरूपताओं एवं विषमताओं की तुलनात्मकता पर आधारित है 
तथा इसमें सामाजिक सम्बन्धों को अनुभवात्मक अनुसंधान से सम्बद्ध करता 
है; वहाँ दूसरी ओर संरचनावादी उपागम में यह विश्लेषण सामाजिक सम्बन्धों 
का नियंत्रण एवं संचालन करने वाले संगठन के अमूर्त तत्वों अथवा नियमों 
(797॥0०/9।७७) को ढूँढ़ने का प्रयास करता है। 
निष्कर्षप: यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति के 

विश्लेषण में आधुनिकौकरण का (उद्‌्विकासीय) माडल उतना ही अपर्याप्त है 
जितना संरचनात्मक एवं मार्क्सवादी माडल। भारतीय समाज संरचना एवं संस्कृति के 
यथार्थ की विविध पर्तों को भूगर्भशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर उभारने, कार्य 
कारण की व्याख्या तथा सम्बन्धों का विश्लेषण करने के आधार पर वस्तुत: पूर्वाग्रहयुक्त 
विश्लेषणों की सीमाओं एवं अवरोधों को विनष्ट किया जा सकता है जो समाजवैज्ञानिकों 
को समाजशास्त्र एवं इतिहास के सम्बन्धों पर पुनर्विचार की ओर अग्रसर करेगा। 
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4. लू्ई डुयूमा एवं भावतीय सामाजिक 
श्रेणीक्रम : एक विएलेषपप 


प्रो० जयकान्त तिवारी 


मानवशास्त्रियों में भारतीय परम्परा के अध्ययन पर जोर देने वालों में लुई 
ड्यूमा अग्रणी माने जाते हैं। फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री लूई ड्यूमा 
(9]-998) ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पद्धतिशास्त्र का विकास 
किया। आज ड्यूमा की पद्धति और सिद्धान्तों के आधार पर संसार के अनेक देशों में 
फैले हुए समाजशास्त्री और मानवशास्त्री भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं। 
फ्रांसीसी संरचनावादी दृष्टिकोण का प्रमुख तथ्य यह है कि अपनी संस्कृति एवं दूसरे 
समाज की संस्कृति में जितनी अधिक भिन्‍नता होगी, दोनों संस्कृतियों के तुलनात्मक 
अध्ययन उतने ही अधिक महत्वपूर्ण होंगे। ड्यूमा ने भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति 
एवं परम्पराओं की भिन्‍नताओं की तुलनात्मक व्याख्या की। वे लोगों के विचार, 
उनकी सामाजिक संस्थाओं एवं उनकी भौतिक संस्कृति से प्रभावित तो थे किन्तु 
उन्होंने अपने अध्ययन में वैचारिकी को अपनी पद्धतिशास्त्र का आधार बनाया तथा 
लोगों के सामूहिक प्रतिनिधित्व वाले विचारों एवं मूल्यों का अध्ययन किया। आज के 
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब विभिन्‍न संस्कृतियों के मूल्योन्मुखताओं में भिन्‍नता को कुछ 
विचारक (जैसे हट्टिंगटन) 'सभ्यताओं के संघर्ष' की संज्ञा देते हैं, लूई ड्यूमा एवं 
फ्रांसीसी संरचनावाद की तुलनात्मक अध्ययनविधि को महत्वपूर्ण मानने वाली मान्यतायें 
प्रासंगिक एवं समीचीन हो गयी हैं। 

ड्यूमा के शैक्षणिक कैरियर का प्रादुर्भाव 930 के मध्य में प्रख्यात समाजशास्त्री 
मार्शेल मॉँस के निर्देशन में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध (939-45) में युद्धबन्दी के 
कारण उसके अध्ययन में बाधा आई किन्तु उन्होंने संस्कृत का अध्ययन जारी रखा। 
949-50 की अवधि में उन्होंने तमिलनाडु में बिताई तथा दक्षिण भारतीय संस्कृति 
से जुड़ी दो कृतियों (अ) 'ए साउथ इण्डियन सब कास्ट' तथा (ब) 'हाइरारकी 
एण्ड मैरिज एलायंस इन साउथ इण्डिया ' की रचना 957 में किया।95 से 955 
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की अवधि में ड्यूमा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता 
थे। उन्होंने डेविड पोकॉक के साथ मिलकर 'कंट्रीव्यूशन टू इण्डियन सोसियालाजी '! 
नामक पत्निकां का प्रकाशन किया। अगले दस वर्षों तक ड्यूमा ने इस पत्निका में 
जाति, नातेदारी, ग्रामीण समुदाय, सन्यास, राष्ट्रवाद एवं साम्प्रदायिकता जैसे विषयों 
पर अनेक लेख लिखे तथा भारतीय समाज के अध्येताओं में प्रमुख विचारक के रूप 
में प्रतिष्ठा प्राप्त की। 

ड्यूमा की प्रसिद्ध पुस्तक 'होमो हाइराकिंकस' सर्वप्रथम फ्रांसीसी भाषा में 
जनवरी 967 में प्रकाशित हुई जिसका अंग्रेजी अनुवाद मार्क सेंसबरी द्वारा 970 में 
किया गया। यह पुस्तक भारतीय जाति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय 
अध्ययन माना गग्मा जिसकी समीक्षा करते हुएं एडमंड लीच ने (साउथ एशियन 
रिव्यू" में लिखा कि भारतीय समाज संरचना एवं जाति के अध्ययन के क्षेत्र में यह 
अब तक प्रकाशित सभी कृतियों की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अमरीकी 
मानवशास्त्री एस०जे० ताम्बीया ने इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि 
भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में यह एक विशिष्ट पुस्तक है जिसके अन्तर्गत विभिन्न 
शास्त्रीय एवं समकालिक अध्ययनों की व्यवस्थित विवेचना की गयी है। स्टीफेन 
एलान बारनेट ने कहा कि इस दुर्लभ कृति के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति की आधारभूत 
विवेचना की गयी है तथा यह मानवशास्लीय अनुसंधानों को एक दिशा-निर्देश प्रदान 
करता है। इसके उपरान्त ड्यूमा ने 'होमो एक्विलस ' नामक पुस्तक की रचना की जो 
यूरोपीय समाज का चित्रण करती है। ड्यूमा ने यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि 
पश्चिमी संस्कृति की व्यक्तिवादिता एवं समानता के मूल्यों की भारतीय संस्कृति की 
समधष्टिवादिता एवं श्रेणीक्रम के मूल्यों से तुलना करने पर एक गहन दृष्टि मिलती है। 

'होमो हाइराकिकस ' पुस्तक कुल ग्यारह अध्यायों में विभक्त है। पुस्तक के 
आरम्भ में परिचयात्मक विवरण के अन्तर्गत उन्होंने आधुनिक मनुष्य की समानतामूलक 
वैचारिकी को श्रेणीक्रम की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त किया है | प्रथम अध्याय ' विचारों 
के इतिहास ' के अन्तर्गत उन्होंने जाति की परिभाषा, प्रवृत्तियों एवं पूर्ववर्ती अध्ययनों 
की विवेचना की है। द्वितीय अध्याय में “जाति व्यवस्था से जाति पर आधारित 
संरचना के अन्तर्गत पवित्र एवं अपवित्र वैचारिकी से जुड़े आधारभूत तथ्यों की 
विवेचना की है। तृतीय अध्याय में वर्ण के सिद्धान्त की विवेचना करते हुए क्षेत्रीय 
स्तर पर पदसोपान अथवा प्रस्थिति क्रम के निर्धारण, शक्ति एवं श्रेणीक्रम के वितरण 
के आधारों पर प्रकाश डाला है। चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत श्रम विभाजन, जाति एवं 
व्यवसाय, जजमानी व्यवस्था की विवेचना की गयी है । पाँचवें अध्याय में विवाह को 
नियंत्रित करने वाले आधारों,, अन्तर्विवाह एवं बहिर्विवाह के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में 
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पृथकता एवं श्रेणीक्रम की विवेचना की गयी है। छठे अध्याय में उन्होंने सामाजिक 
सम्पर्क एवं खानपान के प्रतिबन्धों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अन्तर्जातीय सम्बन्धों 
की विवेचना की है। सातवें अध्याय में भूस्वामित्व, संप्रभू जाति तथा जाति के 
आर्थिक व्यवहारों के आधार पर क्षेत्रीय शक्ति संरचना की विवेचना की गयी है। 
आठवें अध्याय में जाति पर आधारित शक्ति एवं सत्ता तथा न्यायप्रणाली के 
अन्त /सम्बन्धों की विवेचना इसके व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर की गयी है। 
नवें अध्याय में उन्होंने परित्याग, स्थायित्व, परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता के 
व्यावहारिक पक्षों की विवेचना की है। दसवें अध्याय में उन्होंने गैर हिन्दू समुदायों 
यथा - ईसाई, मुस्लिम भारत में तथा भारत के बाहर जैसे - मैडागास्कर, जापान, 
श्रीलंका में जाति की विद्यमानता से जुड़े प्रश्नों के आधार पर हिन्दू एवं गैर हिन्दू 
समुदायों की तुलना की है। ग्यारहवें अध्याय में उन्होंने जाति में होने वाले अभिनव 
परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीक्रम पर आधारित समाजों एवं समतामूलक समाजों की 
समसामयिक प्रवृत्तियों की तुलनात्मक व्याख्या की है। अनुक्रमणिका में ईवान्स 
प्रीचार्ड के लेख '“जाति, प्रजातिवाद एवं स्तरीकरण : एक मानवशास्त्री का अवलोकन ”' 
को भी शामिल किया गया है। 


ड्यूमा की अध्ययन पद्धति 


ड्यूमा ने सन्‌ 955 में भारतीय परम्परा के अध्ययन की महत्ता प्रतिपादित 
की । ड्यूमा ने कहा भारत का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र और भारतशास्त्र के संगम 
पर ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीयों के मूल्यों के अध्ययन के लिए 
धर्मग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ेगा और इसके लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान अनिवार्य 
है। उनकी मान्यता थी कि तथ्यों के अध्ययन एवं विश्लेषण में समाजशास्त्रीय- 
मानवशास्त्रीय पद्धतियों का सहारा लेना पड़ेगा। मनुष्यों के अवलोकनात्मक व्यवहार 
के आधार के रूप में उन्होंने उन मूल्यों और विचारों को आधार बनाया जिन्हें मनुष्य 
सामूहिक रूप में स्वीकार करते हैं, पहचानते हैं और अभिव्यक्त करते हैं । इन मूल्यों 
के स्त्रोत धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में हैं। अतः उन्होंने इन स्रोतों को आधार बनाकर अपने 
निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। 


भारतीय समाज पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेख लिखे गये किन्तु 
“होमो हाइराकिंकस ' सबसे प्रमुख एवं विवादोत्पादक पुस्तक मानी जाती है| ड्यूमा 
का भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन अन्य अध्ययनों की अपेक्षा भिन्न एवं 
महत्वपूर्ण इसलिए माना गया क्योंकि जहाँ घूरिये, होकार्ट, हट्टन, सेनार्ट, रिजले, 
एम०एन० श्रीनिवास, एन०के० दत्त आदि भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने जाति के 
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गुण-दोषों एवं कार्यों का उल्लेख किया वहीं ड्यूमा ने गुण-दोषों की बजाय उन 
आधारों को ढूँढ़ने का प्रयास किया जो सम्पूर्ण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के विभिन्‍न 
पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू विवाह, सामाजिक संस्तरण, 
भौतिक सम्पर्क, श्रम विभाजन, यजमानी व्यवस्था, शक्ति एवं सत्ता के वितरण आदि 
तत्वों को संचालित, नियमित एवं नियंत्रित करने वाली बैचारिकी (विचार, मूल्य एवं 
परम्परायें आदि) को अपने विश्लेषण का आधार बनाया। उन्होंने शुद्धता एवं अशुद्धता 
की अवधारणा को आधार बनाते हुए भारतीय जाति संरचना एवं सामाजिक श्रेणीक्रम 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 

मदन (१97) के अनुसार ड्यूमा की पद्धति एक सिद्धान्तकार की भाँति है। 
उनका विश्लेषण निगमनात्मक एवं द्वन्द्वात्मक दोनों है। निगमनात्मक इस आधार पर 
है कि वह पूर्व निर्धारित सामान्य नियम ( श्रेणीक्रम) को आधार बनाकर किसी घटना 
(भारतीय जाति संरचना) की खोज करता है। द्न्द्वात्मक इस आधार पर है कि उसने 
पवित्रता एवं अपवित्नता के द्वन्द्द को आधार बनाते हुए जाति श्रेणीक्रम का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया। मदन ने ड्यूमा की पद्धति को प्रयोगात्मक विधि माना है। 

ड्यूमा ने श्रेणीक्रम की व्याख्या में वैचारिकी (मूल्यों एवं विचारों) को 
प्राथमिक माना है। किन्तु इस वैचारिकी को उन्होंने अवलोकन से प्राप्त तथ्यों के 
आधार पर पुष्टि की है। इसलिए उन्होंने वास्तविक व्यवहारों का अवलोकन किया। 
उनके विश्लेषण में नृजातीय तथ्यों (एथनोग्राफिक मेंटेरियल्स )की बहुलता परिलक्षित 
होती है। 

ड्यूमा ने भारतीय एवं पश्चिमी समाज की संस्कृति को परस्पर विरोधी 
बताया। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि पश्चिमी समाज में व्यक्ति के अलावा 
अन्य कुछ नहीं एवं भारतीय समाज में सामूहिक व्यक्ति (जाति) के अलावा कुछ 
महत्वपूर्ण नहीं। उसकी दृष्टि में यँह देखना महत्वपूर्ण है कि जाति व्यवस्था अपने 
अन्तर्विरोधों के बावजूद टिकी क्‍यों है? उसकी मान्यता है कि भारतीय समाज में 
सामूहिकता एवं व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, - 
इसलिए जाति व्यवस्था की प्रयोजकता एवं अस्तित्व टिकाऊ बना हुआ है। 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जाति व्यवहार में परिवर्तन लाया है, किन्तु यह 
परिवर्तन जाति व्यवस्था एवं समाज में होने वाला परिवर्तन है न कि जाति व्यवस्था 
एवं समाज का परिवर्तन। ड्यूमा के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि 
जातियों की परम्परागत अन्त :निर्भरता का स्वरूप बदला है एवं अब जातियाँ अन्त:निर्भर 
समूह की बजाय प्रतिस्पर्द्धी समूह बन गयी हैं। किन्तु इस परिवर्तन की प्रक्रिया के 
आधार पर जाति व्यवस्था किसी वैकल्पिक व्यवस्था से स्थानापन्न नहीं हुई है बल्कि 
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इन परिवर्तनों से जाति व्यवस्था और अधिक ठोस, समृद्ध एवं प्रामाणिक हुई है। 
जाति श्रेणीक्रम : शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा 


ड्यूमा ने जाति के निर्धारक तत्वों - श्रेणीक्रम, पृथकता, श्रम विभाजन को 
मूलत: शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा पर आधारित बताया शुद्धता एवं अशुद्धता 
की अवधारणाएँ परस्पर विरोधी हैं एवं शुद्धता को अशुद्धता की अपेक्षा श्रेष्ठ मूल्य 
के रूप में स्वीकारा गया है। इसी आधार पर ड्यूमा ने निष्कर्ष दिया कि जाति 
श्रेणीक्रम में शुद्धता'से सम्बद्ध प्रकार्यों को करने वाली जातियाँ अशुद्धता से सम्बद्ध 
प्रकार्यों को करने वालों की अपेक्षा ऊपर के सोपानक्रम में अवस्थित हैं। शुद्धता पर 
आधारित व्यवसायों एवं श्रमों को अशुद्धता पर आधारित व्यवसायीं एवं श्रमों के साथ 
नहीं मिलाया जा सकता इसलिए उन्हें पृथक भी रखा गया। 


ड्यूमा की शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा वस्तुतः उस वृहद छाते की 
भाँति है जिनमें तात्कालिंक भौतिक पहलुओं जैसे सफाई, स्वास्थ्यवर्द्धधता आदि से 
लेकर दैनिक आचरण ब आदतें, संस्कृति एवं सभ्यता के विविध अवयव तक 
शामिल हैं। उन्होंने अशुद्धता को दो भागों में बाँठा : अस्थायी अशुद्धता एवं स्थायी 
अशुद्धता। अस्थायी अशुद्धता वह है जो क्षणिक है, जो निर्धारित अवधि में समाप्त हो 
जाती है तथा पुनः शुद्धता प्राप्त कर सकती है। जैसे मासिक धर्म (रजस्वला), 
प्रसवकाल एवं मृत्यु के दरम्यान अशुद्धता जो एक अवधि के पश्चात्‌ शुद्ध हो जाती 
है। इसके विपरीत स्थायी अशुद्धता वह है जो परिवर्तनशील नहीं है, जैसे - मृत्यु 
संस्कार को करने वाला डोम का पेशा अथवा गंदे कपड़ों को साफ करने वाला धोबी 
का पेशा। 


ड्यूमा के अनुसार शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणा वैचारिकी द्वारा निर्धारित 
है। इसी वैचारिकी के आधार पर जाति के श्रेणीक्रम के निर्धारण एवं पृथक्करण में 
अनेक आधारों को शामिल किया जाता है, जैसे - कोई जाति जिसके सदस्य 
शाकाहारी हैं उसे मांसाहारी जातियों की अपेक्षा ऊँची प्रस्थिति मिलती है किन्तु उन 
शाकाहारी जातियों में भी जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति देती है उन्हें विधवा 
पुनर्विवाह को स्वीकृति न प्रदान करने वाली जातियों की अपेक्षा निम्न प्रस्थिति 
मिलती है। इस प्रकार अनेक अन्य आधारों के अनुरूप सम्पूर्ण जातियों के परिप्रेक्ष्य 
में किसी विशिष्ट जाति के श्रेणीक्रम का निर्धारण होता है। 


ड्यूमा ने पवित्रता एवं अपवित्नता की अवधारणा को आधार बनाकर हिन्दू 
विवाह, शारीरिक सम्पर्क एवं खान-पान से जुड़े प्रतिबन्धों एवं नियमों की व्याख्या 
की है। अपनी ही उपजाति में किन्तु वहिर्गोत्रीय विवाह के नियमों का पालन करने 
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वाली जातियाँ उनका उल्लंघन करने वालों की अपेक्षा पवित्र एवं श्रेष्ठ मानी जाती 
हैं । इसी प्रकार कुलीन विवाह के नियम एवं मान्यतायें भी वर्ण, जाति एवं उपजातियों 
के पुनरुत्थान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। 


पविज्नता एवं अपवित्नता से जुड़े मूल्य एवं विचार शारीरिक सम्पर्क एवं 
खानपान के नियमों का भी निर्धारण करते हैं। स्टीवेंसन ने अशुद्धि के दो स्वरूप 
बताया - वाह्य अशुद्धि एवं आन्तरिक अशुद्धि। वाह्य अशुद्धि को जल से धोकर 
शुद्ध किया जा सकता है किन्तु आन्तरिक अशुद्धि जैसे अस्पृश्य जाति के साथ 
खानपान अथवा शारीरिक सम्पर्क को जल से धोकर शुद्ध नहीं किया जा सकता! 
ड्यूमा के अनुसार शारीरिक सम्पर्क, भोजन, पेयजल आदि पर नियंत्रण एवं निषेधों 
के आधार पर धार्मिक श्रेष्ठता एवं अधीनस्थता का प्रादुर्भाव होता है जो कालान्तर में 
आर्थिक सम्बन्धों में भी उचता एवं निम्नता का श्रेणीक्रम निर्धारित करती है। 


यजमानी व्यवस्था एवं श्रम विभाजन 


ड्यूमा के अनुसार जाति व्यवस्था वस्तुतः एक विशिष्ट श्रम विभाजन की 
प्रणाली है जिसमें विभिन्‍न जातीय समूह अपनी व्यावसायिक विशिष्टता के आधार 
पर पेशा ग्रहण किये हुए हैं तथा वे आपस +में अन्योन्याश्रित हैं। ड्यूमा के अनुसार 
भारत में श्रम विभाजन का यह परम्परागत स्वरूप आधुनिक श्रम विभाजन से पृथक 
है। जहाँ आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला श्रम विभाजन निजी लाभ के 
उद्देश्य पर केन्द्रित है एवं उसका नियंत्रण बाजार की शक्तियाँ करती हैं वहीं भारत 
में जाति पर आधारित परम्परागत श्रम विभाजन निजी हित की बजाय सामूहिक हित 
पर केन्द्रित है तथा इसका नियंत्रण बाजार की शक्तियों की बजाय यजमानी व्यवस्था 
के आधार पर होता है। इस परम्परागत श्रम विभाजन में पेशेवर जातियाँ जैसे - 
कुम्हार, धोबी, नाई, खटिक से लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तक सभी प्रकार्यात्मक 
रूप से एक दूसरे से जुड़ी हैं। ., 

यजमानी व्यवस्था हर एक विशेषीकृत सेवाओं के लिए विशेषज्ञों के परिवार 
पर आधारित श्रम विभाजन की वह प्रणाली है जो पीढ़ीगत पारिवारिक सम्बन्धों पर 
आधारित है। यजमानी व्यवस्था सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी है जिसके अन्तर्गत सेवा 
करने वाले ये विशेषज्ञ परिवार - धोबी, लोहार, डोम, पुरोहित, कुम्हार, नाई आदि 
विशेष उत्सवों, त्योहारों से लेकर दैनिक जीवन में अपनी सेवायें अर्पित करते रहे हैं । 
इनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक की व्यवस्था पैसों में न होकर वस्तुओं एवं 
खाद्यान्न के रूप में होती है। इस प्रकार सेवायें प्रदान करने वाले को प्रजा के नाम से 
पुकारा जाता है और जो सेवायें प्राप्त करता है उसे यजमान कहा जाता है। यह 
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यजमानी व्यवस्था प्राय: एक धार्मिक संस्था के रूप में वर्णित है जिसके द्वारा 
सामाजिक प्रथाओं का परिपालन किया जाता है। यजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत 
पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक सेवा के लिए पृथक-पृथक न होकर एकमुश्त वार्षिक 
अनाज के उत्पाद में एक निश्चित हिस्सा के रूप में किया जाता है तथा मांगलिक 
अवसरों पर, पर्वों व त्योहारों आदि पर भी होता रहा है। 


यजमानी व्यवस्था की समीक्षा विगत वर्षों में अलग-अलग रूपों में की गयी 
है। वाइजर ने जहाँ यजमानी व्यवस्था को निर्धनों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान करने वाली व्यवस्था बताया वहीं बीडलमैन ने इसे असमान शक्तियों के 
वितरण पर आधारित व्यवस्था बताया जो एक प्रकार से श्रम के शोषण को प्रोत्साहित 
करती है। मैक्सवेबर ने आधुनिक बाजार व्यवस्था एवं यजमानी व्यवस्था की तुलना 
करते हुए बताया कि जहाँ आधुनिक बाजार प्रणाली में क्रेता एवं विक्रेता अपने- 
अपने निजी हितों के प्रति सजग होते हैं एवं बाजार व्यवस्था द्वारा उनका नियंत्रण 
होता है वहीं यजमानी व्यवस्था में सेवा देने एवं प्राप्त करने वालों का सम्बन्ध 
वैयक्तिक होता है तथा यह दोनों के हितों को सन्तुष्ट करती है। वस्तुत: इसमें 
आर्थिक एवं धार्मिक दोनों पहलुओं का समन्वय हो जाता है। ड्यूमा के विचार से 
यजमानी व्यवस्था भूस्वामियों एवं भूमिहीनों के बीच राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व का 
आधार रहा है। यजमानी व्यवस्था पर आधारित यह सम्बन्ध ग्रामीणजनों को एक 
संस्तरणबद्ध सामूहिकता में संगठित करता है। 


शक्ति एवं सत्ता 


शक्ति एवं सत्ता के वितरण को ड्यूमा भारतीय कृपापात्र नारी (इंडियन लेडी 
ऑफ मर्शी) के रूप में देखते हैं। क्या शक्ति और सत्ता का वितरण पृथकता और 
सम्पर्कता के सिद्धान्त पर आधारित है? ड्यूमा के अनुसार इसका उत्तर नकारात्मक 
है। ड्यूमा के अनुसार शुद्धता एवं अशुद्धता की संस्तरणात्मक प्रतिकूल स्थिति शक्ति 
और सत्ता को धार्मिक स्वभाव के साथ एकीकृत करती है। 


ड्यूमा के अनुसार भारत के संस्तरणात्मक व्यवस्था में शक्ति का प्रवेश 
वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त द्वारा प्रदत्त है। वर्णगत संस्तरण में प्राय: कार्य पर बल रहा 
है। ड्यूमा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्थिति, शक्ति और सत्ता में समन्वय अथवा 
मेल हो, यह आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, एक शाकाहारी व्यापारी एक मांसाहारी 
सजा की तुलना में श्रेष्ठ है किन्तु शक्ति या सत्ता की दृष्टि से पुरोहित भी राजाज्ञा 
मानने के लिए अधीनस्थ है क्योंकि राजा धर्म का रक्षक रहा है। इस प्रकार उसने 
प्रस्थिति एवं शक्ति में अन्तर स्थापित किया है। 
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जाति की शक्ति जाति पंचायतों में निहित है। जाति पंचायत को किसी भी 

व्यक्ति को दण्डस्वरूप उसकी जाति से बहिष्कृत करने की शक्ति प्राप्त है। समसामयिक 
अवलोकन से प्राप्त तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि न्याय प्राप्त करने के तीन अवयव 
हैं : जाति पंचायत, संप्रभू जाति की पंचायत एवं सरकारी न्यायालय। श्रीनिवास ने 
अपने मैसूर के अध्ययन में यह पाया कि संप्रभू जाति पंचायतों की बजाय सरकारी 
न्यायालयों में विवादग्रस्त मामलों को ले जाना ग्रामीण समूहों की दृष्टि में अच्छा नहीं 
समझा जाता बल्कि इसे ग्रामीण एकता एवं सुदृढ़ता की अवहेलना के रूप में समझा 
जाता है। 
निष्कर्ष : इस प्रकार लूई ड्यूमा भारतीय जाति संरचना एवं श्रेणीक्रम के अध्ययन में 
अन्य दिद्वानों की भाँति जाति व्यवस्था की प्रभृत स्तरों का अध्ययन करने की बजाय 
उन मौलिक सिद्धान्तों की खोज करते हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण हिन्दू समाज व्यवस्था, 
पृथकता एवं सम्पूरकता के सिद्धान्त द्वारा संस्थापित एवं नियमित रहा है। इन्हीं 
आधारों पर उन्होंने गैर हिन्दू एवं गैर भारतीय समाजों की तुलना भी की है एवं जाति 
में होने वाले अभिनव परिवर्तनों की विवेचना भी की है। श्रेणीक्रम पर आधारित 
भारतीय समाज एवं समतामूलक पाश्चात्य समाज की तुलनात्मक भिन्‍नता को उन्होंने 
तालिका में प्रदर्शित किया है। जिसके आधार पर दोनों समाजों को समझने एवं 
विश्लेषित करने की एक गहन दृष्टि प्राप्त होती है। 

समालोचना : ड्यूमा के सिद्धान्त एवं उनकी पुस्तक ने समाज विज्ञान में एक विवाद 

उत्पन्न किया जिस पर विभिन्‍न विचारकों ने अपने-अपने ढंग से समालोचना की है। 

. ड्यूमा का सिद्धान्त एक प्रकार का आदर्शवाद है जिसमें कारण को कार्य मान 
लिया गया है। भारतीय समाज में असमानता की श्रृंखला भौतिक एवं आर्थिक 
कारणों से है। इस देश की सामाजिक आर्थिक दशायें ऐसी रही हैं जिसमें 
विशेष प्रकार के श्रम करने वाले विभिन्‍न असमान जातियों में विभाजित होते 
गये जबकि ड्यूमा यह मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्वयंसिद्ध ऐसी 
प्रवृत्ति है जो समूहों को पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर विभाजित 
करती है। 

2. ड्यूमा असमानता पर आधारित समाज को आदर्श समाज मानता है। उसकी 
दृष्टि में यजमानी व्यवस्था द्वारा निम्न जातियों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है 
तथा उच्च जाति के लोग निम्न जातियों को पुत्र के समान मानते हैं एवं उनके 

: हितों की रक्षा करते हैं। अत: भारतीय असमानता शोषण का कारण नहीं है। 
यदि ड्यूमा के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाय तो प्रश्न उभरता है 
कि हरिजन उत्पीड़न एवं अत्याचार क्‍यों होते रहे हैं? ड्यूमा के सिद्धान्त में 


भारत का समाजशास्त्र (65) 


इस प्रश्न का कोई सार्थक उत्तर नहीं मिलता। 


पूरब एवं पश्चिम का विवाद बहुत पुराना है। ड्यूमा ने इस पुराने विवाद को 
पुन: जीवित किया है। उसंकी मान्यता है कि पूरब का समाज असमानता पर 
आधारित है एवं पश्चिमी समाज समानता पर आधारित है। ऐसा क्‍यों है? 
इसका उत्तर ड्यूमा ने दोनों समाजों में व्यक्ति की प्रस्थिति को आधार 
मानकर दिया है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति गौण है वह जातीय समूह का 
अंग है जबकि पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति का समूह से पृथक स्वतंत्र 
अस्तित्व है जो महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ कारण से कार्य के तरकों 
पर आधारित (ए प्रायरी) हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 


ड्यूमा का सिद्धान्त राजनीति से प्रेरित है। वह यह प्रमाणित करना चाहता है 
कि भारत में समानता एवं समाजवाद सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ की संस्कृति 
असमान श्रेणीक्रम पर आधारित है। कई भारतीय समाजशास्त्री ड्यूमा के इस 
निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। 


ड्यूमा के विभिन्‍न आलोचकों में प्रोग अवधकिशोर शरण ने ड्यूमा की 
भारतीय परम्परा की व्याख्या से असहमति जताते हुए 'आम्नाय! प्रत्यय का 
प्रयोग किया है। आम्नाय और परम्परा में यह अन्तर है कि आम्नाय पवित्र 
परम्परा है, उर्ध्वमूल है जबकि परम्परा में उर्ध्वमूलता आवश्यक नहीं। शरण 
के अनुसार ड्यूमा के विश्लेषण में भारतीय परम्परा को आम्नाय के पर्याय के 
रूप में स्वीकारा गया है तथा दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है। शरण की 
मान्यता यह है कि भारतीय समाज के धर्मस्थापित मूल्यों एवं आचार संहिताओं 
के बिना आम्नाय को नहीं समझा जा सकता चाहे वे पुरुषार्थ से सम्बद्ध हों 
अथवा वर्णाश्रम धर्म से सम्बद्ध हों। ड्यूमा जैसे संरचनावादी पुरुषार्थ में भी 
इन्द्र (एक जोड़े में मरस्पर विरोध) के सम्बन्धों को खोजते हैं। इस दृष्टि से 
आत्मा और शरीर में अथवा देही और देह में द्वन्द्न विरोध माना जा सकता है। 
आत्मा का परम प्रयोजन मोक्ष है जबकि देह का प्रयोजन देह अथवा इन्द्रियों 
का सुख हो सकता है। भारतीय दर्शन में आत्मा और धर्म का समवाय 
सम्बन्ध मांना गया है जो स्थिर एवं अटूट है। 

मार्क्सवादी विचारकों - बेरेमैन, मिलेसाऊ, आदि ने जाति को शोषण का 
वैचारिक माध्यम माना है। मिलसाऊ ने ड्यूमा द्वारा प्रतिपादित भारतीय 
समाज के संरचनात्मक विश्लेषण की आलोचना करते हुए कहा कि उनका 
विश्लेषण सामाजिक यथार्थ पर आधारित नहीं बल्कि लोगों के प्रतिनिधित्वपूर्ण 
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यथार्थ की परिकल्पना पर आधारित है, जिसमें शोषण के पहलुओं पर पर्दा 
डाला गया है। 


बहुतेरे समाजवैज्ञानिकों ने ड्यूमा के दृष्टिकोण का खण्डन करते हुए बताया 
कि ड्यूमा ने धार्मिक संस्था को राजनीतिक, आर्थिक एवं अधीनस्थता के 
रूप में ल्रुटिपूर्ण व्याख्या की है। 


ड्यूमा ने शुद्धता एवं अशुद्धता का कोई अनुभवात्मक सीमांकन नहीं किया 
है। कोई भी कार्य स्वयं में शुद्ध अथवा अशुद्ध नहीं होता बल्कि कार्य संपादन 
के संदर्भ में शुद्ध अथवा अशुद्ध हो सकता है। आध्यात्मिक सत्ता एवं 
जातिगत भौतिक सत्ता के सन्दर्भ में ड्यूमा का दृष्टिकोण आलोचना का 
विषय बनता है क्योंकि वह राजनीति को धर्म से पृथक देखता है जबकि 
भारत में धर्मानुकूल राजनीति की व्यवस्था रही है। 


समकालीन समाज में पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण की प्रक्रियायें ड्यूमा 
के पृथकता एवं सम्पूरकता के सिद्धान्त का विरोधाभास है। 


आधुनिकता का संवाद आज असमानता का द्योतक है। यदि भारत में सामाजिक 
संस्तरण या श्रेणीक्रम ने ऊँच-नीच, श्रेष्ठ-अधीनस्थ, शुद्ध-अशुद्ध को संचालित 
रखा है तो पाश्चात्य समाज में नस्लवाद, प्रजातिवाद एवं रंगभेद की नीति 
क्यों विद्यमान है? वस्तुत: असमानता एवं विभेद की मूल प्रवृत्ति मानव 
समाज में अन्तःनिहित है जो आधुनिकता तार्किकता एवं वैज्ञानिकता के 
आवरण में छिपी हुई है। व्यक्ति एवं समाज के जीवन से इसे पृथक करना 
शायद सम्भव नहीं। 


ड्यूमा ने इरावती कर्वे की पुस्तक ' भारत में नातेदारी संगठन' की आलोचना 
करते हुए यह परामर्श दिया कि उन्हें समाजशास्त्र एवं संस्कृतिशास्त्र दोनों में 
से किसी एक का चुनाव करते हुए तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिए। ड्यूमा 
ने स्वयं जाति श्रेणीक्रम का विश्लेषण प्रमुखत: भारतीय धर्मविद्या के आधार 
पर किया एवं उसे समाजशास्त्रीय विश्लेषण के पर्याय के रूप में प्रस्तुत 
किया। बेले ने ड्यूमा एवं पोकॉक के विश्लेषण की आलोचना करते हुए इसे 
समाजशास्त्रीय की बजाय औंधे नृजातिवादी विश्लेषण माना है । उन्होंने कहा 
कि ड्यूमा का दृष्टिकोण साक्ष्यों के बजाय स्थापनाओं पर अधिक आधारित 
है तथा इसमें एक प्रकार की दृढ़ता परिलक्षित होती है। 


लीच ने ड्यूमा की आलोचना करते हुए कहा कि किसी माडल के मूल्यों के 
आधार पर तथ्यों की व्याख्या करना एक दोषपूर्ण विधि है। ड्यूमा का 
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विश्लेषण इसी प्रकार का है। लीच की मान्यता यह है कि कोई भी माडल 
वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ड्यूमा के माडल में श्रेणीक्रम के 
सिद्धान्त के विश्लेषण की शक्ति है, किन्तु वास्तविक यथार्थ की व्याख्या 
माडल के आधार पर नहीं की जा सकती। 


3. ड्यूमा के संरचनावादी उपागम, उसके द्वारा जाति व्यवस्था की विशिष्टताओं 
पर बल दिया जाना एवं उनके प्रारूपीकरण की भी आलोचना की गयी है। 
ड्यूमा का यह विचार कि भारत में जातीय संघर्ष, अन्तर्जातीय शोषण एवं 
मतभेद नहीं, चौंकाने वाला है। ड्यूमा का यह विचार कि यद्यपि इनकी 
विद्यमानता है, किन्तु ये समाजशास्त्रीय अन्वेषण के आँकड़े अथवा तथ्य नहीं 
बन सकते, उनकी अज्ञानता प्रदर्शित करता है। 


१4. इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद मदन की मान्यता यह है कि ड्यूमा के 
दृष्टिकोण में जाति की विशिष्टताओं को संरक्षित करके उसका प्रारूपीकरण 
किया गया, वर्गीकरण के आधार पर इन विशिष्टताओं को विलुप्त नहीं किया 
गया, इस आधार पर उनका योगदान मूल्यवान है। उनके अध्ययन की 
विशिष्टता यह है कि उन्होंने अन्य मानवशास्त्रियों की भाँति गवेषणात्मक 
अध्ययन करके एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर जाति की कार्य प्रणाली का 
विश्लेषण नहीं किया बल्कि श्रेणीक्रम का माडल बनाकर तथ्यों के आधार 
पर उसे स्थापित करने का प्रयास किया। हिन्दू सामाजिक संरचना के विश्लेषण 
में ड्यूमा की इन विशिष्टताओं के आधार पर उन्हें एक महत्वपूर्ण विश्लेषक 
माना गया। 
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भारत का समाजशास्त्र (69 ) 


5. भारत में सांस्कृतिक बहुलता एवं र्‌ष्ट्रीय 
एकीकरण 


प्रो०ण जयकान्त तिवारी 


भारतीय समाज एक बहुलक समाज है। बहुलक समाज वह है जिसमें 
सामाजिक संगठन के अन्तर्गत दो या दो से अधिक समूह एक राजनीतिक ईकाई में 
मिश्रित हुए बगैर साथ-साथ रहते हैं । बहुलक समाज की अवधारणा को फर्नीवाल 
(१944) ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया। उनके अनुसार बहुलक समाज में प्रत्येक समूह 
अपनी संस्कृति, अपने विचार एवं अपनी जीवन-पद्धति अपनाने के लिए स्वतंत्र 
होता है। फर्नीवाल द्वारा प्रयुक्त बहुलक समाज की अवधारणा अब व्यापक अर्थों में 
की जाने लगी है। नायडू (१980) के अनुसार बहुल संस्कृतियों एवं संस्थाओं की 
विशेषताओं से युक्त राष्ट्र को भी आज बहुलक समाज के अर्थों में प्रयोग किया जाने 
लगा है। इन राष्ट्रों में दबावमूलक राजनीतिक प्रबन्धनों के जरिये प्रभुत्वशाली समूह 
(समुदाय) विभिन्‍न संस्कृतियों एवं संस्थाओं की विविधताओं को एक साथ सम्बद्ध 
रखता है। 

इन परिभाषाओं के आधार पर-बहुलक समाज की निम्न तीन विशेषताएँ 
उभरती हैं : 
(क) बहुलक समाज वह है जो सामाजिक संगठन के दो या दो से अधिक तत्वों से 


निर्मित है तथा जिसमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थात्मक बहुलता पायी 
जाती है। 

(ख) सामाजिक संगठन के विविध तत्व (समूह) साथ-साथ रहते हैं किन्तु एक 
ही राजनीतिक ईकाई, एक ही सामान्य संस्कृति या एक ही समरूपीय संस्था 

ह में मिश्रित नहीं होते बल्कि पृथक ईकाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। 

(ग) सामाजिक संगठन के विविध तत्वों (समूहों) को किसी सम्प्रभू समुदाय द्वारा 
राजनीतिक प्रबन्धन एवं दबावमूलक क्रियान्वयन प्रक्रिया द्वारा एक साथ 
सम्बद्ध रखा जाता है। 


(70 ) भारत का समाजशास्त्र 


भारतीय समाज की बहुलता इसके नृजातीय समूहों, धर्मावलम्बियों, क्षेत्रीय, 
जातीय एवं भाषायी विविधताओं के आधार पर परिलक्षित होती है। 


( अ) भारत में नृजातीयता 
नृजाति समूह एवं नृजातीयता की अवधारणा 


उन समूहों को जिन्हें हम सांस्कृतिक आधारों - भाषा, लोक संस्कृति, 
वेशभूषा, धर्म, हाव-भाव, वाह्य आचरण आदि के आधार पर पहचानते हैं, उन्हें 
समाजशास्त्रीय शब्दावली में नृजातीय अथवा सजातीय (एथनिक) समूह कहा जाता 
है। मैक्सवेबर (965 : 306) नृजातीय समूह की परिभाषा देते हुए कहा कि “जिन 
समूहों में शारीरिक विशेषता अथवा प्रथाओं अथवा दोनों की समानता के आधार पर 
यह विश्वास हो कि वे किसी समान पूर्वज के वंशज हैं या जिन समूहों में उपनिवेश 
एवं प्रवास के समान अनुभवों से जुड़े याददाश्तों के आधार पर रक्त सम्बन्धी न होने 
पर भी गैर नातेदारी साम्प्रदायिक (सामुदायिक) सम्बन्धों की निरन्तरता बरकरार हो, 
वे समूह नृजातीय समूह कहे जाते हैं।'' 


यिंगर (976) के अनुसार नृजाति समूह वृहद समाज का वह हिस्सा है 
जिसके सदस्य साझा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नृजाति समूह में जेवकीय 
निरन्तरता का होना आवश्यक गुण है, इस आधार पर पूर्वज के वंशज के रूप में पीढ़ी 
दर पीढ़ी सदस्यता हस्तान्तरित होते रहने का विश्वास पाया जाता है तथा वे ऐसी 
क्रियाओं (रीति-रिवाजों) को अपनाते हैं जिनके आधार पर उनके समान उद्भव 
एवं साझा संस्कृति की विशेषताएँ स्पष्ट हो सके | यिंगर की परिभाषा से नृजाति समूह 
की तीन आधारभूत विशेषतायें स्पष्ट होती हैं :- 
(अ) एक नृजाति समूह को दूसरों के द्वारा भाषा, धर्म, प्रजाति, उद्भव क्षेत्र आदि 
आधारों पर एक पृथक समूह के रूप में देखा जाता है। 
(ब) एक नृजाति समूह के सदस्य अपने आपको वृहद समाज से भिन्न मानते हैं। 
(स) एक नृजाति समूह के सदस्य अपनी साझा पृष्ठभूमि एवं साझी विशेषताओं 
को अभिव्यक्त करने वाली क्रियाओं एवं रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। 
एक बहुलक समाज के परिप्रेक्ष्य में नूजातीय समूह को कुछ विचारकों 
(शैफर : 979, स्करमरहोर्न : 978, आदि) ने अल्पसंख्यक समूह के रूप में 
पुकारा है। किन्तु नृजातीय समूह को अल्पसंख्यक समूह मानने में उसका प्रयोग 
प्रतिबन्धित एवं सीमित हो जाता है। अल्पसंख्यक समूह वह है जिसके सदस्यों को 
उनको शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण दूसरों के द्वारा अलग किया 


भारत का समाजशास्त्र (7) 








जाता है ताकि उनके साथ भेदभाव एवं असमान बर्ताव किया जा सके। इस प्रकार 
अल्पसंख्यक समूह के सदस्य अपने आपको सामूहिक भेदभाव का शिकार मानते हैं 
(लुईस वर्थ : 945) | अल्पसंख्यक समूह की अनिवार्य विशेषता है - सामूहिक 
भेदभाव किया जाना या अपने आपको सामूहिक भेदभाव का शिकार समझना। दूसरी 
ओर नृजातीय समूह की अनिवार्य विशेषता है - दूसरे समूह से पृथकता किन्तु 
सामूहिक भेदभाव का शिकार होना आवश्यक नहीं। 


नृजातीयता अथवा सजातीयता (एथनीसिटी) की अवधारणा का प्रयोग दो 
दृष्टिकोणों के आधार पर किया गया है : 


(अ) नृजातीयता एक सांस्कृतिक व्याख्या (रचना) के रूप में तथा 
(ब) नृजातीयता एक परिस्थिति की व्याख्या (रचना) के रूप में। 


सांस्कृतिक व्याख्या के अनुसार नृजातीयता, यथार्थ अथवा काल्पनिक समन्वित 
प्रतीकों पर आधारित वह भावना है जिसके आधार पर एक नृजाति समूह के सदस्य 
अपने आपको दूसरों से पृथक समझते हैं अथवा दूसरों के द्वारा उन्हें पृथक पहचान 
प्राप्त होती है (कोहन : 974)। इन समन्वित प्रतीकों के अन्तर्गत सांस्कृतिक 
विशेषताओं, जैसे - भाषा, धर्म एवं मूल्यं; क्षेत्रीय विशेषताओं, जैसे - धर्म अथवा 
स्थानीयता; एवं जैवकीय विशेषताओं , जैसे - वंशज एवं नातेदारी, इत्यादि के मिश्रण 
पर आधारित विशेषताएँ शामिल हैं (बर्गेस : 978) । इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
से नृजातीयता के अन्तर्गत कुछ सामान्य विशेषतायें - भौगोलिक उद्भव, वंशज, 
संस्कृति या इनके मिश्रण के आधार पर पृथकता का भाव शामिल है। इस आधार पर 
नृजातीयता के द्वारा किसी समूह को प्रदत्त पहचान (अस्मिता) प्राप्त होती है। 


परिस्थिति की व्याख्या के अनुसार नृजातीयता विभिन्न (बहुल) नृजातीय 
प्रतिस्पर्द्धाओं की परिस्थितियों में अपने नृजाति समूह के प्रति जागरूक (चेतन) होना 
है। परिस्थिति की दृष्टिकोण से नृजातीयता के लिए सांस्कृतिक, क्षेत्रीय एवं जैवकीय 
विशेषताओं का होना अनिवार्य नहीं बल्कि परिस्थितियों में उन गुणों (विशेषताओं ) 
का होना अनिवार्य है जिसमें अपने नृजाति समूह के प्रति चेतना विकसित होती है 
तथा व्यवहार में क्रियान्वित होती है (ओमन : 990) । नृजातीय अस्मिता विभिन्‍न 
समूहों के व्यवहारों को गतिशील करती है। 


नृजातीयता की अवधारणा अन्य दो प्रतिस्पद्धी दृष्टिकोणों के आधार पर भी 
विश्लेषित की गयी है (अ) आदिरूपीय ( प्राइमोर्डियल) एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण 
तथा (ब) बवैषयिक एवं वैयक्तिक दृष्टिकोण। आदिरूपीय (प्राइमोर्डियल) दृष्टि से 
नृजातीयता एक प्राकृतिक बन्धन है जो एक नृजाति समूह के सदस्यों में पारस्परिक 
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सम्बन्धी होने का भाव उत्पन्न कराती है । उपयोगितावादी दृष्टि से नृजातीयता सामूहिक 
राजनीतिक क्रियाओं का एक अभिकरण है। इस दृष्टिकोण में समान हितों के आधार 
पर नृजाति समूह के सदस्यों के आपस में जुड़ने के उद्देश्य को महत्व दिया गया है। 
इसी प्रकार वैषयिक दृष्टि से नृजातीयता तटस्थ प्रतीकात्मक रचना प्रक्रिया है जिसका 
एक विशिष्ट प्रतिमान होता है (कोहन : 974; वान डेन वर्गे : 4976) । वैयक्तिक 
दृष्टि से नृजातीयता एक आत्मचेतन प्रवृत्ति (रुझान) है जिसमें अपनी श्रेणी के प्रति 
बोध पाया जाता है (गीर्ज : 963; पैटरसन : 975) 

भारतीय समाज में अनेक नृजातीय समूह हैं जिनकी अलग-अलग संस्कृति 
एवं संस्थाएँ हैं, जेसे - संथाल, मुण्डा, नागा, सिक्‍्ख, इत्यादि। आधुनिक काल में 
कुछ नये नृजातीय समूह उभरे हैं । किम्मेल (993) के अनुसार लिंग (यौन) भेद 
के आधार पर महिला एक नये नृजातीय समूह का प्रतिनिधित्व करती है। नृजातीयता 
ने अतीत में भी कई आन्दोलनों के आधार पर भारतीय समाज के समक्ष अनेक 
चुनौतियाँ उत्पन्न किया तथा वर्तमान में भी विविध नृजातीय आन्दोलनों से भारतीय 
समाज के समक्ष कई खतरे उभरे हैं। 
भारत में नृजातीयता से उभरी चुनौतियाँ 

मोटे तौर पर भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने चार प्रमुख नृजातीय 
चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं : जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं नृजातीय राष्ट्रवाद 
की चुनौतियाँ। भारत में जाति व्यवस्था एक संस्था के रूप में अत्यन्त प्राचीन है किन्तु 
जातिवाद का आधुनिक स्वरूप भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में उभरा है। 
आधुनिक काल में जातिवाद ने अगड़ी एवं पिछड़ी जातियों को सामाजिक दृष्टि से 
एक दूसरे के विरुद्ध लामबन्द किया है तथा आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के आधार 
पर जातीय ध्रुवीकरण ने जातीय संघर्ष बढ़ाया है । इसी प्रकार धार्मिक साम्प्रदायिकता 
भारत में ब्रिटिश शासनकाल की विभाजन की नीति के पश्चात्‌ नये स्वरूप में उभरा 
है। मध्यकाल में जहाँ राजनीतिक शक्तियों के माध्यम से धार्मिक विस्तार का प्रयास 
किया गया वहीं आधुनिक काल में धर्म के आधार पर राजनीतिक हितों की पूर्ति के 
प्रयास किये जा रहे हैं । आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भारत में राजनीतिक दलों द्वारा 
धर्म की आड़ में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के प्रयासों ने सम्प्रदायवाद को बढ़ाया है। 
जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता की भाँति क्षेत्रीयत्ता की वैचारिकी ने भूमि पुत्र (सन 
ऑफ द स्वायल) के नारे के आधार पर क्षेत्रीय पृथकतावादी आन्दोलन उभारा है। 
नुजातीय राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रवाद से इन अर्थों में अलग है कि इसके अन्तर्गत 
किसी नृजाति समूह की राजनीतिक इच्छा के आधार पर पृथक एवं स्वायत्त राष्ट्र की 
माँग की जाती है। भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद से जुड़े आन्दोलन के आधार पर 
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एम०एस० गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'वी ऑर आवर नेशनहूड ' में भारत 
में नागरिक अधिकारों की विवेचना जिन शब्दों में की है वे साम्प्रदायिकता के 
उदाहरण हैं । उनके शब्दों में '' हिन्दुस्तान में गैर हिन्दुओं को हिन्दू संस्कृति एवं भाषा 
को अपनाना होगा, हिन्दू प्रजाति एवं संस्कृति को गौरव प्रदान करने वाले विचारों को 
महत्व देना होगा....... उन्हें विदेशी के प्रतिनिधि बनकर रहने की इजाजत नहीं 
बल्कि हिन्दू राष्ट्र के पूर्ण अधीन रहना होगा, कोई विशेषाधिकार, संरक्षण तथा 
नागरिकता के अधिकारों की भी माँग नहीं करनी होगी।'! 


इस प्रकार साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत भारतीय संविधान के मूल आदर्श - 
“' धर्म, जाति, वंशनाम के आधार पर भेदभाव न करने '” पर ही प्रहार किया जाता है। 
हिन्दू राष्ट्र की माँग करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दुत्व के संरक्षण का दावा 
करने वाली शिवसेना, खालिस्तान की माँग करने वाले सिक्‍्ख, या मुस्लिम राष्ट्र 
(आजाद कश्मीर) की माँग करने वाले मुसलमान, ये सब भारतीय संविधान में 
प्रदत्त समान अधिकार की मुखालफत करते हुए परिलक्षित होते हैं। साम्प्रदायिकता 
किसी विशिष्ट स्थान अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि आसाम से गुजरात तथा 
काश्मीर से केरल तक साम्प्रदायिकता का रोग व्याप्त है। दरबारा सिंह समिति ने 
भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, मुस्लिम लीग, जमात-ए-इस्लाम, राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ, शिवसेना, हिन्दू सुरक्षा समिति, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद को 
साम्प्रदायिक शक्तियों की सूची में शामिल किया है। 


भारत में साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक हिंसा 


जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय को घायल करने अथवा उसकी हत्या 
में शामिल हो तो यह व्यवहार साम्प्रदायिक हिंसा कहा जाता है। साम्प्रदायिकता 
हिंसात्मक अपराध को प्रोत्साहित करती है। साम्प्रदायिक दंगों में हिंसा विविध 
स्वरूपों - एक दूसरे को गाली देने, निंदा करने, लूटपाट, बलात्कार, हत्या करने तक 
की विविध क्रियाओं के रूप में परिलक्षित होती है। इस अवसर पर निज (स्वजन) 
समुदाय से अपने सदस्यों की हिंसात्मक क्रियाओं के समर्थन, बचाव एवं उसको 
प्रतिष्ठित करने की अपेक्षा रहती है। साम्प्रदायिक दंगे के अवसर पर मानव जीवन 
का मूल्य उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना अपने समुदाय का मूल्य। हिंसा की 
संस्कृति वस्तुत: युद्धोन्‍्माद की वह स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें “या तो वो या मैं' 
का द्वन्द्द मानव व्यवहार का प्रमुख प्रेरक बन जाता है। 


भारत में विभिन्‍्न.धार्मिक समुदायों के सहअस्तित्व की लम्बी परम्परा रही है, 
किन्तु इसमें साम्प्रदायिक झगड़े भी समय-समय पर होते रहे हैं। किन्तु विभिन्न 


(76 ) भारत का समाजशास्त्र 


ऐतिहासिक अवस्थाओं में साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक हिंसा का स्वरूप परिवर्तित 
हुआ है। मध्यकालीन अवस्था से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व तक भारत में साम्प्रदायिकता 
प्रमुखत: धार्मिक विस्तार के लिए राजनीतिक शक्तियों के उपयोग करने के उद्देश्य 
पर आधारित थी किन्तु स्वतंत्रता के बाद साम्प्रदायिकता का उद्देश्य प्रमुखत: 
राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के लिए धर्म के उपयोग करने पर आधारित हो गया 
है। 

असगर अली इंजीनियर (987) ने यह निष्कर्ष दिया है कि स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ कालान्तर में विभिन्‍न राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु 
कुछ पूँजीपति समूहों द्वारा अपनी आर्थिक प्रस्थिति को सुरक्षित रखने एवं सुदृढ़ करने 
हेतु धर्म का उपयोग किया जाता रहा है। इस आधार पर साम्प्रदायिकता एक धार्मिक 
घटना न होकर एक आधुनिक घटना है जिसमें धर्म महज एक निमित्तकारक है, 
राजनीतिक अथवा सामाजिक आर्थिक कारक ही वस्तुत: साम्प्रदायिकता के मौलिक 
कारक हैं। 

भारत में साम्प्रदायिकता का श्रोत राजनीतिक है, जिसे स्वतंत्रता पूर्व की 
अवधियों में देखा जा सकता है । राजनीतिक शक्त्ति एवं सत्ता प्राप्त करने की लालसा 
साम्प्रदायिक राजनीति का आधार बनी (दीक्षित : ॥974; ब्रूमफील्ड : 968 )। 
सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आन्दोलन के साथ मुस्लिम समुदाय के 
सुधार आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस आन्दोलन में मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा 
ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने पर बल दिया गया। यह आशंका व्यक्त की गयी कि 
बिना अंग्रेजी शिक्षा के मुस्लिम पिछड़े ही रहेंगे तथा हिन्दुओं से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर 
सकेंगे। जैन (965) ने यह कहा कि ''इस आन्दोलन के पीछे अन्तर्निहित उद्देश्य 
था शिक्षा के आधार पर अन्तत: राजनीतिक शक्ति/सत्ता हासिल करना। इस आन्दोलन 
ने मुसलमानों में पृथक एवं स्वतंत्रट्राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न की।'' 

हसन (१98) तथा दीक्षित (969) ने यह निष्कर्ष दिया कि भारत के 
मुसलमानों में धार्मिक प्रतीकों - मस्जिद, हाजी, सूफी समाधि स्थल, आदि ने मातृत्व 
का भाव पैदा किया। स्मिथ (963) तथा अहमद (969) के अनुसार हिन्दू- 
मुस्लिम विवाद का प्रमुख कारण यह था कि स्वाधीनता संग्राम आन्दोलन में हिन्दू 
समुदाय द्वारा अपने धर्म के प्रतीकों एवं मुहावरों को अपनाया गया। धर्म निरपेक्ष 
प्रतीकों को अपनाये जाने की असफलता ने हिन्दू मुस्लिम विवाद उत्पन्न किया। 
अनिल सील (१968 ) एवं पी० ब्रास (970) ने मुसलमानों के पिछड़े होने की 
सामान्य धारणा के प्रति अपनी असहमति व्यक्त किया। उन लोगों ने यह तर्क दिया 
कि मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में मुसलमान कहीं से पिछड़े नहीं थे। गोपाल कृष्ण 
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(१98१) ने यह निष्कर्ष दिया कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषित करने पर यह 
प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिक आन्दोलन मुस्लिम समूहों के उपेक्षित तबकों की 
बजाय मुस्लिम अभिजनों का आन्दोलन था। 

ब्रिटिश शासन की 'बाँटो और राज्य करो' की नीति ने साम्प्रदायिकता की 
भावना को और तीब्र किया। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की लम्बी अवधि में राष्ट्रीयता 
की दो प्रतिस्पर्द्धी धारणाएँ विकसित हुईं - (अ) एकल राष्ट्रवाद, जिसमें धार्मिक 
समुदायों का समन्वित स्वरूप हो, तथा (ब) द्वि-राष्ट्रवाद, जिसमें हिन्दू तथा मुस्लिम 
के लिए पृथक-पृथक राष्ट्र हों। इन दो अवधारणाओं की प्रतिस्पर्द्धा में अन्ततः 
द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्त को स्वीकारा गया तथा हिन्दुस्तान एवं पाकिस्तान के विभाजन 
के साथ औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल हुई। विभाजन के अवसर पर हिन्दू 
एवं मुस्लिम समुदायों को अपनी पसंदगी के अनुरूप पाकिस्तान में बसने या हिन्दुस्तान 
में बसे रहने के उथल-पुथल ने साम्प्रदायिक उन्माद पैदा किया। 946 से 95 के 
बीच लगभग 90 लाख हिन्दू एवं सिक्‍्ख पाकिस्तान से भारत आये तथा लगभग 60 
लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गये। 

ए०आर० देसाई (957) तथा डोनाल्‍ड ३० स्मिथ (१963) ने साम्प्रदायिक 
मुस्लिम राजनीति के विकास के लिए मुसलमानों की धर्मपरायणता, उनका शैक्षणिक 
एवं आर्थिक पिछड़ापन तथा अंगेज शासकों की 'बाँटो और राज्य करो ' की नीति को 
उत्तरदायी माना है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात्‌ भी हिन्दू और 
मुस्लिम समुदायों में पारस्परिक विश्वसनीयता का भाव नहीं उभर सका जिसकी 
परिणति आज भी साम्प्रदायिक दंगों के रूप में परिलक्षित होती है। 

भारतीय समाज में अनेक आधारों पर पारस्परिक विवाद, तनाव एवं संघर्ष 
परिलक्षित होता है, जैसे जातीय एवं वर्गीय संघर्ष (सिन्हा : 977; आंदरे बेते : 
4990) , साम्प्रदायिक संघर्ष (इम्तियाज अहमद : 969), ग्रामीण एवं नगरीय 
विषमता पर आधारित संघर्ष (लिप्टन : 977), अमीरों एवं गरीबों का संघर्ष 
(बनर्जी : 978) तथा पृथकतावादी आन्दोलन (बोस : 967) , इत्यादि। नृजातीय 
आधारों पर विविध पृथकतावादी आन्दोलन - झारखण्ड आन्दोलन, गोरखालैंड, 
बोडोलैंड आन्दोलन, इत्यादि परिलक्षित होते हैं। यही नहीं, धार्मिक रीति-रिवाजों, 
त्योहारों एवं उत्सवों के आधार पर भी सामुदायिक अस्मिता को तलाशने की प्रवृत्ति 
ने इन धार्मिक परम्पराओं को नया अर्थ प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापूजा, 
जगन्नाथपुरी में रथयात्रा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, पंजाब में गुरु पर्व, भारत के 
विभिन्‍न भागों में सामूहिक हवन एवं यज्ञ आदि की बढ़ती लोकप्रियता इसके उदाहरण 
हैं।नव हिन्दुत्व के अभ्युदय के साथ-साथ हिन्दू जीवन से जुड़े प्रतीकों - यज्ञोपवीत, 
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तिलक, पीताम्बर, भगवा उस्त्रों का महत्व बढ़ा है । इसी प्रकार खालिस्तान आन्दोलन 
के पश्चात्‌ सिक्ख अस्मिता से जुड़े प्रतीकों - पगड़ी, दाढ़ी, कृपाण, कंघी, कड़ा एवं 
कच्छा के प्रति झुकाव पुनर्जीवित हुआ है। 

यद्यपि भारत में स्वाधीनता का आविर्भाव साम्प्रदायिक आधार पर हिन्दुस्तान 
एवं पाकिस्तान के विभाजन की नींव पर हुआ किन्तु तात्कालीन भारतीय नेतृत्व ने न 
सिर्फ संविधान के अन्तर्गत धर्म निरपेक्षता की नीति को अपनाया बल्कि जनतांत्रिक 
प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में भी धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित किया। किन्तु हाल के 
दशकों में राजनीति के साम्प्रदायीकरण, धार्मिक कट्टरतावाद एवं विभिन्‍न विभाजक 
शक्तियों के विकास ने धर्म निरपेक्षतों को आघात पहुँचाया है। विभिन्‍न राजनीतिक 
दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया है। यह आरोप 
लगाया गया कि “'कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिकता की मां है”' तथा चार दशक से 
अधिक अवधि तक सत्ता में रहने के बावजूद साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम करने में 
असफल रही है (दि टाइम्स ऑफ इण्डिया : 993) । राष्ट्र का विभाजन, पंजाब एवं 
काश्मीर के नृजातीय आन्दोलन का विकास, 984 का हिन्दू सिक्ख साम्प्रदायिक 
दंगा, 989 में मिजोरम के चुनाव, आदि उदह्हरण कांग्रेस के साम्प्रदायिक चेहरे को 
प्रदर्शित करती हैं। दूसरी ओर गैर भाजपायी धर्म-निरपेक्ष दलों का आरोप है कि 
भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को साम्प्रदायिक बनाया है। विभिन्‍न राजनीतिक 
दलों के पारस्परिक आरोप यह प्रदर्शित करते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए 
राजनीतिक दलों ने साम्प्रदायिकता को बढ़ाया है। 

१980 के दशक में कांग्रेसी शासन के दौरान मुसलमानों के भीतर कांग्रेस का 
आधार काफी कमजोर हुआ। प्रो० घनश्याम शाह (996 : 3-20 जनवरी) ने 
इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली में अपने लेख में लिखा, '' किसी भी कांग्रेसी 
नेता ने हिन्दुत्व की विचारधारा को फैलने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वे 
सेक्यूलरवाद .का दिखावा करते रहे। .... अनेक मुसलमानों को विश्वास है कि 
कांग्रेस के पास भाजपा का विकल्प नहीं है। एक (कांग्रेस) पीछे से छरा घोंपती है, 
दूसरी (भाजपा) सामने से। उन्हें महसूस होता है कि न तो जनता दल और न ही 
बसपा (बहुजन समाज पार्टी) कांग्रेस और भाजपा को चुनौती दे सकती हैं। उनके 
अनुसार दलिंत हिन्दू उच्च एवं मध्यम जाति के हिन्दुओं की अपेक्षा कम मुसलमान 
विरोधी नहीं हैं।'' 

भारत में 980 के दशक से विकृत पूँजीवादी विकास से उत्पन्न तनावों ने 
सामाजिक विक्षोभ उत्पन्न किया जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण विरोधी आन्दोलन, 
हिन्दू-सिक्ख दंगे, हिन्दू-मुस्लिम दंगे, ईसाई विरोधी दंगे, विभिन्‍न अवसरों पर 
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अलग-अलग राज्यों में होते रहे हैं। विविध अध्ययनों (इंजीनियर : 989, प्रताप : 
१987, पुरी : 987, पनिक्कर : 992, राव : 990, सिंह : 990) के अन्तर्गत इन 
साम्प्रदायिक दंगों में हुई हत्याओं एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक क्षतियों के विवरण 
देखे जा सकते हैं। इन दंगों की पराकाष्ठा कभी बाबरी मस्जिद के विध्वंस, कभी 
ग्राहम स्टेंस नामक ईसाई मिशनरी एवं उसके परिवार को जिंदा जलाये जाने ओर 
कभी अमानुषिक गोधरा नरसंहार के रूप में परिलक्षित होती है। 

भारत में साम्प्रदायिक दंगे अक्सर कुछ ही शहरों में बार-बार क्यों होते रहते 
हैं तथा दूसरी ओर हिन्दू एवं मुस्लिम आबादी के साथ-साथ रहने के बावजूद कुछ 
शहर साम्प्रदायिक दंगों से विरत क्यों रहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह प्रश्न 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हावर्ड विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर आशुतोष 
वार्ष्णय (2002) ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने 
की चेष्टा की है। उनके विश्लेषण को धार्मिक एवं नृजातीय संघर्ष के अध्ययन में 
काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके आधार पर साम्प्रदायिक संघर्षों के 
सिद्धान्त निरूपण तथा इन संघर्षों के व्यावहारिक निराकरण की रणनीति बनायी जा 
सकती है। वार्ष्णेय ने 4950 से 995 के बीच दंगा प्रभावित 3 शहरों तथा 3 गैर 
दंगाग्रस्त शहरों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने यह पाया कि जिन शहरों में 
दोनों समुदायों में पारस्परिक सामाजिक अन्त/क्रिया नहीं है उन शहरों में साम्प्रदायिक 
दंगों की संभावना अधिक है। ऐसे शहरों में केवल अफवाह , पत्थर फेंकने की घटना, 
अथवा मस्जिदों में सुअर के कटे सिर, मन्दिरों में गाय के कटे सिर फेंकने जैसी 
अपकारी घटनायें साम्प्रदायिक दंगा फैलाने के लिए पर्याप्त हैं। एक और महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष उनके अध्ययन से यह प्राप्त हुआ कि जिन शहरों में दोनों समुदायों के बीच 
नागरिक सम्बन्धों का संस्थागत स्वरूप - जैसे व्यावसायिक चैम्बर, श्रमिक संघ 
प्रोफेशनल समूह, राजनीतिक दल, खेल क्लब आदि विकसित हैं उन शहरों में दंगों 
को रोकना अधिक सुगम है। इसके विपरीत उन शहरों में जहाँ दोनों समुदायों में 
दैनिक जीवन में साथ-साथ खेलने, अपने-अपने त्योहार मनाने जैसे पारस्परिक 
सम्बन्ध तो हैं किन्तु संस्थागत स्वरूप विकांसत होने की बजाय ढीला, आकस्मिक 
एवं अनियमित है, उन शहरों में दंगों पर नियंत्रण करना अपेक्षाकृत कठिन है। 

कुछ विचारकों ने वाष्णेय की आलोचना करते हुए यह कहा कि उन्होंने 
साम्प्रदायिक दंगों के नियंत्रण में संस्थाओं एवं समितियों पर बहुत अधिक विश्वास 
व्यक्त किया है। इन आलोचकों की-दृष्टि में हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों में आर्थिक 
आश्रितता विकसित करके साम्प्रदायिक संघर्ष कम किये जा सकते हैं । वाष्णेय ने इन 
तर्कों का खण्डन करते हुए प्रत्युत्तर दिया कि संस्थाओं पर विश्वसनीयता की बजाय 
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निजी हितों को महत्वपूर्ण मानते हुए आर्थिक आश्रितता विकसित करने के दृष्टिकोण 
में साम्प्रदायिक दंगों के बहुत सारे प्रेरकों की उपेक्षा की गयी है वार्ष्णेय की मान्यता 
है कि अधिकांश व्यक्ति अपने लिए शांति की कामना करते हैं, इसीलिए उन्होंने 
गरीबी, बेरोजगारी तथा उग्रवादी तत्वों के कार्यक्रमों आदि सामाजिक आर्थिक कारकों 
को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित किया है कि साम्प्रदायिक दंगों पर 
नियंत्रण हेतु नागरिक समाज स्थानीय स्तर पर कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। 
वार्ष्णय के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण प्राप्त 
करने तथा पारस्परिक सौहार्द विकसित करने की रणनीति के निर्धारण में उपयोगी हो 
सकते हैं। 


ह (स) भारत में क्षेत्रीयता 
क्षेत्रीयता की अवधारणा 


क्षेत्रीयता किसी क्षेत्र विशेष के प्रति भावनात्मक लगाव है जिसके परिणामस्वरूप 
व्यक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र की बजाय किसी विशेष क्षेत्र के प्रति प्राथमिकता का भाव रखता 
है। एक वैचारिकी के रूप में क्षेत्रीयता किसी विशिष्ट समूह की वह मनोवृत्ति है जो 
“उसे विशिष्ट क्षेत्रीय हितों के प्रति प्रयललशील बनाती है। क्षेत्रीयता की अवधारणा क्षेत्र 
के विचार से सम्बद्ध है। 

इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार क्षेत्र भूतलत का वह 
समरूपीय भाग है जो अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर 
पड़ोसी भूभाग से पृथक होता है । राष्ट्रीय भूभाग के रूप में एक क्षेत्र में अपनी प्रथाओं 
एवं आदर्शों के प्रति चेतना पायी जाती है जो एक क्षेत्र के सदस्यों को राष्ट्र के दूसरे 
भूभागों से पृथक पहचान प्रदान करती है। इस आधार पर एक क्षेत्र की दो विशेषताएँ 
हैं - (अ) भौगोलिक भूभाग एवं (ब) सामाजिक सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक 
चेतनशीलता। 

क्षेत्रीयता की तीन आधारभूत विशेषताएँ हैं :- 


3. एक वैचारिकी के रूप में क्षेत्रीयता सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने फैलाव में शामिल 
नहीं करती, 


2. .क्षेत्रीयता सम्पूर्ण का एक भाग है, 


3. क्षेत्रीयता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जिसे लघु 
अवधि में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसे डूचाशेक (१970) ने 
' क्षेत्रीय अस्मिता” कहा है। 
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एक निश्चित भौगोलिक भूभाग का होना क्षेत्रीयता का एक अनिवार्य तत्व 
भले है किन्तु यही पर्याप्त तत्व नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से क्षेत्रीयता में सांस्कृतिक 
विशिष्टता का होना अनिवार्य है जिसके आधार पर एक क्षेत्रीय समूह की दूसरे 
क्षेत्रीय समूह से एक पृथक पहचान बनती है। यह सांस्कृतिक विशिष्टता कई आधारों 
पर निर्मित होती है, जैसे - भौगोलिक संरचना, स्वतंत्र विकास के स्तर, क्षेत्रीय 
आर्थिक एवं वर्गीय हित, इत्यादि । सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में क्षेत्रीयता 
की समस्या धार्मिक, भाषायी, नृजातीय एवं आर्थिक विवादों के आधार पर उभरी है। 
इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्रीयता की भावना प्रजातीय एवं आर्थिक शोषण के 
आधार पर उभरी है। 

भौगोलिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आधारों के अतिरिक्त क्षेत्रीयता का 
मनोवैज्ञानिक आधार भी महत्वपूर्ण है। एक क्षेत्रीय समूह में सांस्कृतिक विशिष्टता के 
अतिरिक्त साझेपन अथवा ' हम ' की भावना पायी जाती है । यही मनोवृत्ति उसमें दूसरे 
समूहों से पृथकता का भाव उत्पन्न करती है। 

राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्रीयवा की अवधारणा का विश्लेषण दो प्रारूपों में 
किया गया है। पहले प्रारूप (रेड्डी एवं शर्मा : 979) के अनुसार क्षेत्रीयता 
वस्तुतः राष्ट्रीयता की विरोधी अवधारणा है। इस आधार पर क्षेत्रीयता को राष्ट्र के 
विकास एवं राष्ट्रीय एकता के लिए एक खतरनाक समस्या माना जाता है। इसीलिए 
यह कहा जाता है कि परिधि की शक्तियाँ केन्द्र अथवा राष्ट्रीय एकरूपता को 
नुकसान पहुँचाती हैं। किन्तु परिधि के दृष्टिकोण से केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति परिधि 
को कमजोर बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से दूसरे प्रारूप (योगेश अटल : 976) 
के अनुसार क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता की ही भाँति एक राजनीतिक तथ्य है। इस आधार पर 
क्षेत्रीयता लघु राष्ट्रवाद का एक प्रारूप है तथा एक क्षेत्र कई सामाजिक प्रक्रियाओं के 
लिए एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। जिस प्रकार व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण 
से राष्ट्रीयता की भावना अन्तरराष्ट्रीयता की विरोधी नहीं है उसी प्रकार क्षेत्रीयता भी 
राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं है। 

प्रो० इकबाल नारायण (984) ने कहा कि क्षेत्रीयता के सकारात्मक एवं 
नकारात्मक दोनों पहलू हैं। सकारात्मक दृष्टि से क्षेत्रीय समूहों की आकांक्षा यह 
होती है कि उसे भी सम्पूर्ण की ईकाई के रूप में श्रोतों एवं संसाधनों के वितरण में 
बराबर हिस्सा मिले तथा आन्तरिक प्रबन्धन में अपना अधिकार मिले। जैसे, भारत में 
भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने नये अभियोजनों के आविर्भाव का मार्ग 
प्रशस्त किया। इसके विपरीत क्षेत्रीयता नकारात्मक परिणाम तब उत्पन्न करती है जब 
क्षेत्रीय समूह पृथक एवं स्वतंत्र राष्ट्र कायम करने की माँग करने लगते हैं। भारत में 
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खालिस्तान आन्दोलन, आजाद काश्मीर आन्दोलन आदि भारतीय राष्ट्र राज्य के 
समक्ष क्षेत्रीयता के नकारात्मक पहलू के उदाहरण हैं। किन्तु इसके नकारात्मक 
पहलुओं में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब क्षेत्रीय समूहों को लम्बे समय तक 
अभाव बोध एवं शासकीय अभिजनों द्वारा अपने समूह के प्रति भेदभाव एवं अन्याय 
की मनोवृत्ति विकसित होती है तो उसकी परिणति पृथकतावादी प्रवृत्तियों को जन्म 
देती है। उचित समय पर यदि इन क्षेत्रीय समूहों की समस्याओं का उपयुक्त हल 
निकाला जाय तो पृथकतावादी एवं नकारात्मक पहलुओं का आविर्भाव रोका जा 
सकता है। इस आधार पर मजबूत राष्ट्र के साथ-साथ मजबूत क्षेत्र (प्रान्त) के 
विकास की प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता में बाधक होने की बजाय राष्ट्रीय एकीकरण में 
सहायक हो सकती है। 


भारत में क्षेत्रीयता के विविध स्वरूप 


भारत में क्षेत्रीयवा का आविर्भाव ऐतिहासिक विकासक्रम से जुड़ा है तथा 
आधुनिक काल में क्षेत्रीयता के विविध स्वरूप भारत की समसामयिक सामाजिक 
यथार्थता के अनुरूप पनपे हैं। भारत में मोटे तौर पर क्षेत्रीयता के निम्न तीन स्वरूप 
परिलक्षित होते हैं :- | 
(अ) भौगोलिक/प्रशासकीय भूभाग के आधार पर क्षेत्रीयता 
(ब) प्रचलित प्रवृत्तियों (मनोवृत्तियों) के आधार पर क्षेत्रीयता 
(स) पोषक लक्ष्य के आधार पर क्षेत्रीयता 

भौगोलिक/प्रशासकीय भूभाग के आधार पर क्षेत्रीयता के अन्तर्गत राष्ट्र के 
किसी विशिष्ट भू क्षेत्र (हिस्से) में क्षेत्रवादं की भावनाओं को शामिल किया जा 
सकता है। भौगोलिक प्रशासकीय दृष्टि से क्षेत्रीयता के तीन प्रारूप हैं : (अ) प्रान्त 
के ऊपर का क्षेत्॒वाद, (ब) अन्तरप्रान्तीय क्षेत्रवाद तथा (स) प्रान्त के अन्दर 
क्षेत्रवाद। 

प्रान्त से ऊपर क्षेत्रवाद के अन्तर्गत किसी विशेष मुद्दे पर विभिनन प्रान्तों के 
सदस्य समान हितों के कारण एकजुटता प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि उनमें प्रान्तीय 
भिन्‍ततायें रहती हैं। जैसे जब केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी को अखिल भारतीय सम्पर्क 
भाषा बनाने का प्रयास किया तो दक्षिण भारत के विभिन्‍न राज्यों - तमिलनाडु, केरल, 
आमन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में काफी विरोध प्रदर्शित किया गया। यह तर्क दिया गया 
कि हिन्दी उपनिवेशवाद लादने के प्रयास में केन्द्र दक्षिण भारतीय भाषा, संस्कृति एवं 
सभ्यता को विनष्ट करना चाह रही है।इस आधार पर दक्षिण के राज्यों ने भारतीय 
संघात्मक ढाँचे के विरुद्ध स्वतंत्र एवं पृथक 'द्रविडनाड गणतंत्र” स्थापित करने की 
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माँग को लेकर आन्दोलन चलाया। 963 में संविधान के 6वें संशोधन अधिनियम 
में भारत की अखण्डता को तोड़ना दण्डनीय अपराध बनाया गया जिसके दबाव में 
पृथक द्रविडनाड गणतंत्र का आन्दोलन समाप्त हुआ तथा उसकी जगह राज्यौं को 
अधिक स्वायत्तता दिये जाने की माँग की जाने लगी। दूसरा उदाहरण झारखण्ड 
आन्दोलन है जिसमें चार राज्यों - पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश के 
आदिवासियों ने नृजातीय समरूपताओं के आधार पर राज्य से ऊपर क्षेत्रवादी आन्दोलन 
चलाया एवं अन्तत: पृथक झारखण्ड राज्य का गठन किया गया। अन्तर प्रान्तीय 
क्षेत्रवाद में प्रान्‍्त की सीमारेखा को ईकाई बनाकर विभिनन प्रान्तों में अपने-अपने 
हितों के लिए प्रतिस्पर्द्धा, तनाव एवं संघर्ष किये जाते हैं । इस दृष्टि से दूसरे प्रान्त को 
अपने प्रान्त के हितों का विरोधी समझा जाता है। भारत में अन्तर प्रान्तीय क्षेत्रीयता के 
आधार पर पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में सतलज-ब्यास नदी के जल को लेकर 
विवाद अथवा कावेरी के जल को लेकर तमिलनाडु एवं कर्नाटक में विवाद परिलक्षित 
होता है। प्रान्त के अन्दर क्षेत्रवाद अथवा उपप्रान्तीय आधारों पर प्रान्त के किसी 
विशिष्ट क्षेत्र (जिले) में अपनी पृथक अस्मिता एवं विकास के लिए प्रयास किये 
जाते हैं। क्षेत्र के समूह प्रान्त के अन्य क्षेत्रों द्वारा अपने क्षेत्र के शोषण किये जाने के 
आधार पर अभाव बोध की भावना से ग्रसित होते हैं। जम्मू एवं काश्मीर में काश्मीर, 
लद्दाख एवं जम्मू क्षेत्रों के समूहों के पारस्परिक द्वन्द्ठ, महाराष्ट्र में विदर्भ आन्दोलन, 
उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एवं हरित प्रदेश की माँग, पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड 
आन्दोलन, एवं आसाम में बोडो आन्दोलन आदि उपप्रान्तीय आन्दोलन के उदाहरण 
हैं। 

प्रवृत्तियों ( मनोवृत्तियों ) के आधार पर प्रचलित क्षेत्रीयता के दो प्रकार 
हैं :( अ) अभाव बोध की अभिव्यक्ति के रूप में क्षेत्रीयता, तथा ( ब ) पैदाइशी 
स्वाभाविकता के रूप में क्षेत्रीयता। लम्बे अरसे तक किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा 
अपनी उपेक्षा महसूस करने पर उनमें आर्थिक या राजनीतिक अभाव बोध पनपता है 
जिसकी अभिव्यक्ति क्षेत्रीयता के रूप में होती है। अभाव बोध पर आधारित 
क्षेत्रीयता उन राज्यों में अधिक परिलक्षित होती है जहाँ केन्द्र पर शासन करने वाली 
राजनीतिक दल की विरोधी पार्टी सत्तारूढ़ होती है । उत्तर पूर्व के राज्यों तथा पश्चिम 
बंगाल में अभाव बोध से प्रेरित क्षेत्रीयता के विभिन्‍न उदाहरण परिलक्षित होते हैं, 
हालाँकि उनमें भी गुणात्मक भेद है। उत्तर पूर्व के राज्यों - असम, मिजोरम, 
नागालैण्ड, मणिपुर आदि में क्षेत्रीयता इस आधार पर पनपी क्‍योंकि वहाँ के लोगों 
द्वारा यह महसूस किया गया कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी उपेक्षा के आधार 
पर उन्हें केन्द्र द्वारा पीछे धकेला गया है। इस आधार पर उनकी क्षेत्रीय माँगें उभरी 
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जैसे कछार में विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग, औद्योगिक ईकाइयों एवं कारखानों 
की स्थापना के आधार पर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की माँग, असम समझौते 
के अन्तर्गत असम में तेल शोधन कारखानों की स्थापना की शर्तें, इत्यादि। पश्चिम 
बंगाल में बारकेश्वर तापीय विद्युत परियोजना, हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना की 
स्थापना में केन्द्र से आर्थिक सहायता की माँग, सरकारिया आयोग के समक्ष अन्तर 
राज्य परिषद की स्थापना पर बल दिया जाना, केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे जोन के 
विभाजन किये जाने के निर्णय का विरोध, आदि उनकी क्षेत्रीयता के उदाहरण हैं। 
किन्तु उत्तर पूर्व एवं पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय आन्दोलन में मुख्य भिन्‍नता यह है कि 
जहाँ असम में भूमि पुत्र (सन ऑफ द स्वायल) अभियान चलाया गया बैसा उग्र 
अभियान (बिहारी हटाओ अथवा उड़िया हटाओ) 'आमरा बंगाली' आन्दोलन में 
नहीं परिलक्षित होता। अन्य राज्यों, जैसे - आन्ध्र प्रदेश में तेलगूदेशम्‌, कर्नाटक में 
लोक शक्ति, उड़ीसा में बीजू जनता दल द्वारा राज्यों को अधिक शक्ति एवं स्वायत्ता 
प्रदान करने के अभियान चलाये गये। 


पैदाइशी स्वाभाविकता के अन्तर्गत इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, मिथक 
एवं प्रतीकों को आधार बनाकर क्षेत्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। 
तमिलनाडु में द्रविड़ कजगम एवं द्रविड़ मुनेत्र कजगम का आविर्भाव तथा 962 में 
पृथक तमिलनाडु गणतंत्र के लिए किया जाने वाला आन्दोलन इस श्रेणी की क्षेत्रीयता 
का उदाहरण है। पैदाइशी क्षेत्रीयता की भावना प्रवासी समूहों के प्रति वैर का भाव 
विकसित करती है। भूमि पुत्र (सन ऑफ द स्वायल) की बैचारिकी पैदाइशी 
क्षेत्रवाद की ही अभिव्यक्ति है जो मुख्यतः आर्थिक असुरक्षा के कारण विकसित हुई 
है। असम में सीमित नियोजन (रोजगार) के अवसरों पर पड़ीसी राज्य के प्रवासी 
बंगालियों एवं बिहारियों से उत्पन्न असुरक्षा के कारण असमी मूल निवासियों ने 
आन्तरिक उपनिवेशवाद विरोधी उग्र क्षेत्रीय आन्दोलन चलाया। झारखण्ड राज्य 
सरकार द्वारा जारी मूल स्थायी आवासी (डोमिसाइल) नीति के आधार पर नौकरियों 
में आरक्षण देने की नीति के परिणामस्वरूप उभरे आदिवासी समूहों एवं दीकू (बाहर 
से आकर झारखण्ड में बसे गैर आदिवासी) समूहों में संघर्ष का दौर इस श्रेणी की 
क्षेत्रीयता का तात्कालिक उदाहरण है। 


पोषक लक्ष्यों के आधार पर क्षेत्रीयता के तीन प्रतिरूप परिलक्षित होते हैं : 
(अ) अधिक स्वायत्ता एवं शक्ति की माँग पर आधारित क्षेत्रीयता 
(ब) पृथक राज्य (प्रान्त) की माँग पर आधारित क्षेत्रीयता 
(स) भारतीय राष्ट्र से पृथक राष्ट्र की माँग पर आधारित क्षेत्रीयता 
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केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों से असन्तुष्ट होने पर प्रान्तों के द्वारा अपने आर्थिक 
एवं राजनीतिक हित में अधिक स्वायत्ता दिये जाने की माँग समय-समय पर की 
जाती रही है। केन्द्र के द्वारा इन माँगों को राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक कहकर 
दबाये जाने की प्रवृत्ति क्षेत्रीय आन्दोलन की स्थिति उत्पन्न करती है। पश्चिम बंगाल 
की वामपंथी सरकार 977 से ही केन्द्रीय सरकार से अधिक स्वायत्तता हासिल 
करने के लिए प्रयासरत है। कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की क्षेत्रीयता के 
उदाहरण परिलक्षित होते हैं। 


पृथक राज्य कायम करने की माँग को लेकर भारत में कई आन्दोलन चलाये 
गये हैं एवं उनके परिणामस्वरूप बम्बई का विभाजन करके गुजरात राज्य, पंजाब का 
विभाजन करके हरियाणा राज्य, असम का विभाजन करके मेघालय राज्य, उत्तर 
प्रदेश का विभाजन करके उत्तरांचल राज्य, मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ 
राज्य बनाये गये। अभी भी गोरखालेण्ड, बोडोलैण्ड, आदि कई आन्दोलन जारी हैं। 
भारत से पृथक होकर अलग राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य पर आधारित क्षेत्रीय 
आन्दोलन भी समय-समय पर होते रहते हैं। 963 के पूर्व तक द्रविडनाड गणतंत्र 
की स्थापना के लिए किया जाने वाला आन्दोलन, जनरल फिजो के नेतृत्व में स्वतंत्र 
नागालैण्ड का आन्दोलन, लालडेंगा के नेतृत्व में फिजो समझौता से पूर्व तक का 
मिजो आन्दोलन, आजाद काश्मीर के लिए किया जाने वाला आन्दोलन तथा खालिस्तान 
आन्दोलन पृथक राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्यों पर आधारित क्षेत्रीयता के उदाहरण 
हैं। 


भारत में क्षेत्रीयता के विकास के कारक 


भारत में क्षेत्रीयवा का विकास समाज-ऐतिहासिक एवं राजनीतिक-आर्थिक 
विकास प्रकिया से सम्बद्ध रहा है। इसके निम्न प्रमुख कारण हैं :- 


केद्ध-परिधि दृष्टिकोण : क्षैत्रीयता के आविर्भाव का प्रमुख कारण केन्द्र के समूहों 
एवं परिधि के समूहों के बीच प्रतिद्वन्द्वात्मक एवं शोषक सम्बन्धों का विकास होना 
है। ब्रिटिश शासन के दरम्यान उपनिवेशवादी विकास नीति के अन्तर्गत जान-बूझकर 
अपने हितों के अनुरूप कुछ क्षेत्रों का संरचनात्मक भौतिक विकास किया गया तथा 
कुछ क्षेत्रों को उपेक्षित किया गया ताकि विकास एवं अविकास से उभरी संतुष्टि एवं 
असंतुष्टि के आधार पर विभाजित समूह को एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करते हुए 
शासन किया जा सके। स्वतंत्र भारत की विकास नीति में क्षेत्रीय अस्मिता को 
स्वीकारा गया। किन्तु भारतीय समाज एवं संस्कृति में अन्तर्निहित प्राथमिक सम्बन्धों 
की भावना के विविध स्वरूपों - जाति, धर्म, भाषा, नृजातीयता, इत्यादि को पर्याप्त 
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महत्व नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप परिधि के समूहों में केन्द्र के समूहों के प्रति 
बड़े भाई के रूप में विश्वास करने की बजाय उन्हें आन्तरिक उपनिवेशक के रूप में 
समझने एवं उनके प्रति अविश्वास का भाव विकसित होता गया। 


सांस्कृतिक भिन्‍नताओं पर आधारित प्राथमिक दृष्टिकोण : भारत के विभिन्‍न 


क्षेत्रों में समान भाषायी, नृजातीय, जातीय एवं धार्मिक समूहों की एक साथ रहने की 
परम्परा रही है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के पश्चात्‌ श्रमिक बाजार का 
प्रवास एवं विस्तार इन क्षेत्रों में हुआ जो परम्परागत समूह से भिन्न संस्कृति वाले थे। 
इन नये समूहों की सामाजिक गतिशीलता, ने परम्परागत समान संस्कृति वाले समूहों 
में आशंका एवं खतरे का भाव पैदा किया। वे अपनी सांस्कृतिक समरूपता को सँजोए 
रखने एवं उसे सुदृढ़ रखने के प्रति जागरूक होते गये। इस आधार पर भूमिपुत्रन (सन 
ऑफ द स्वायल) की वैचारिकी विकसित हुई एवं प्रवासी समूहों के प्रति पृथकता 
की प्रवृत्ति ने क्षेत्रीयता का विकास किया। 


मार्क्सवादी दृष्टिकोण : मार्क्सवादी विचारकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिबन्धित 
पूँजीवादी विकास एवं राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीकरण से उपजे आन्तरिक विरोध 
को क्षेत्रीयता के लिए उत्तरदायी माना है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में राष्ट्र का आविर्भाव 
राज्य से पहले हुआ जबकि भारत में राज्य का आविर्भाव राष्ट्र से पहले हुआ। 
भारतीय पूँजीवाद आरम्भ से ही कुछ अन्तर्निहित कमजोरियों - वृहद ग्रामीण जनों से 
पृथकता, आन्तरिक अनुरूपता का अभाव, इत्यादि से ग्रस्त रहा। भारतीय पूँजीवादी 
विकास ने असमानता को और बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीयता की प्रवृत्तियाँ 
उभरी हैं। बल के आधार पर लोकप्रिय जन अभिव्यक्तियों को दबाने की राज्य की 
प्रवृत्ति क्षेत्रीय भावनाओं के विकास को रोकने में असफल रही। 


आर्थिक स्रोतों के वितरण में असन्तुलन : आर्थिक स्रोतों के वितरण में असन्तुलन 
के परिणामस्वरूप विभिनन क्षेत्रों में असमान आर्थिक विकास होता रहा है। ब्रिटिश 
शासन ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपने हितों के अनुरूप पृथक-पृथक भूमि बन्दोबस्ती, 
पट्टेदारी एवं बटाईदारी व्यवस्था लागू किया, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों - बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास आदि का नगरीकरण अपने व्यापारिक हितों के लिए किया। इन 
आर्थिक प्रक्रियाओं ने विभिन क्षेत्रों में असमानताएँ उत्पन्न की। स्वतंत्र भारत में 
वित्तीय श्रोतों के केन्द्रीकरण के माध्यम से केन्द्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया 
गया। केन्द्र से राज्यों को वित्तीय हस्तान्तरण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर 
करने पर पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। 


भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन : भारत में 956 में भाषायी आधार पर 
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राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया ने भारतीय राजनीति में अन्य क्षेत्रों में भी समानान्तर 
आन्दोलन उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप 960 में बम्बई एवं गुजरात का विभाजन 
भाषायी आधार पर करना पड़ा। 969 में आसाम को बाँट कर मेघालय को अलग 
राज्य बनाया गया। अभी पुनः आसाम में पृथक कछार राज्य गठित करने हेतु 
आन्दोलन जारी है। 966 में पंजाब एवं हरियाणा का विभाजन हुआ। झारखंड, 
उत्तरांचल एवं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नृजातीय आधारों पर किया गया। इस 
प्रवृत्ति ने भारत के विभिन्‍न हिस्सों में पृथक राज्य स्थापित करने हेतु अनेक आन्दोलनों 
को प्रोत्साहित किया है। 


क्षेत्रीय दलों की भूमिका : भारतीय राजनीति में 950 के दशक के मध्य तक 
अनेक क्षेतीय दल सक्रिय थे, जिन्होंने पृथक राज्य स्थापित करने हेतु व्यापक 
आन्दोलन चलाया। किन्तु 956 में राज्य के पुनर्गठन के पश्चात्‌ ये समस्त क्षेत्रीय 
दल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में आत्मसात हो गये। 967 के पश्चात्‌ पुनः शक्तिशाली 
क्षेत्रीय दलों का आविर्भाव हुआ है। अकाली दल, नेशनल कांफ्रेन्स, द्रविड मुन्नेत 
कजगम, अन्ना डी०एम०के० , तेलगूदेशम्‌, असम गण संग्राम परिषद, तृणमूल कांग्रेस, 
इत्यादि अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल आज भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में क्षेत्रीयता 
को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 


मध्यम वर्ग का अभ्युदय : भारत में मध्यम वर्ग का अभ्युदय ब्रिटिश पूँजीवादी 
विकास की देन है। क्षेत्रीय मध्यम वर्ग ने अपने हितों के संयोजन के आधार पर एक 
तरफ मूल निवासियों तथा दूसरी ओर बाहरी समूहों में सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्‍नता 
को केन्द्रीभूत किया है तथा उनमें अपने एवं पराये की भावना जागृत किया है। 
सीमित रोजगार के अवसरों का लाभ लेने तथा प्रतिस्पर्द्धा में अपना अस्तित्व बनाये 
रखने हेतु मध्यम वर्ग क्षेत्रीय समस्याओं को चिन्हित करते हुए सदैव राजनीतिक 
दृष्टि से सक्रिय रहा है। इम्ल प्रकार मध्यम वर्ग की राजनीतिक सक्रियता ने क्षेत्रीयता 
की वैचारिकी को तीव्र किया है। 


राज्य ( प्रान्त ) का बढ़ता महत्त्व : भारतीय राजनीति में क्रमश: केन्द्र की अपेक्षा 
राज्यों को महत्व दिये जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है एवं आज राजनीतिक विकास प्रक्रिया 
में राज्य केन्द्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं । आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में 
भी विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। राज्य 
अपनी समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। केन्द्रीय सरकार के स्वरूप 
निर्धारण, उसकी स्थिरता एवं अस्थिरता के पहलू में भी क्षेत्रीय दलों पर आश्रयता 
बढ़ी है। इन सब आधारों पर प्रान्तों ने क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। 
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निष्कर्ष 


भारतीय राष्ट्र पूरी तरह एकीकृत नहीं है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में 
अनेक बाधाएँ हैं। नृजातीय समूहों द्वारा भारत में अनेक नृजातीय राष्ट्रवादी एवं 
उपराष्ट्रवादी आन्दोलन चलाए जा रहे हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर किये जाने वाले 
आन्दोलन, आतंकवाद के रूप में इन आन्दोलनों की चरम परिणति, साम्प्रदायिक 
भावनाओं के आधार पर होने वाले दंगे, मंडलीकरण के पश्चात्‌ उभरे जातीय विवाद, 
इत्यादि ने भारत की बहुलवादी संस्कृति तथा राष्ट्र राज्य के जनसंख्यात्मक संतुलन 
को आघात पहुँचाया है। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता की संकीर्णताओं ने 
भारत की समन्वयवादी प्रवृत्ति, संघीय ढाँचे तथा सामाजिक समरसता की विशेषताओं 
का हास किया है। इन विभाजक शक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्‍यायें - केन्द्र 
एवं राज्य का सम्बन्ध, वित्तीय संघात्मकता, जनतांब्रिक विकेन्द्रीकरण, आदि राष्ट्रीय 
एकीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इन तमाम अवरोधों के बावजूद भारत में जनतंत्रीकरण 
एवं राष्ट्र राज्य को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी हैं। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह 
सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का भविष्य इन विभाजक एवं दुर्बलकारी 
प्रक्रियाओं के परिपक्व निराकरण पर निर्भर है। 
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6. रृष्ट्रवाहद की वेच्ादिकी एवं भावतीय 
राष्ट्रवाद ५ सम्एज-ऐलिडाविक विश्लेषण 


प्रोण जयकान्त तिवारी 


(अ्रस्वुत लेख में राष्ट्गाद की अवधारणा का विश्लेषण एक नयी संगठनात्मक 
वैचारिकी के रूप में किया गया है / भारत में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया अत्यन्त. 
जटिल एवं बहुआयामी रही है । इस लेख में भारतीय राष्ट्रवाद का समाज- ऐतिहासिक 
विश्लेषण करते हुए इससे सम्बद्ध तीन प्रमुख वेचारिकी - मार्क्सीय, नवपरम्परात्मक 
एवं विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण का परिलक्षण किया गया है । अन्त में समसामयिक 
भारत में उभरे राष्ट्रीयता के प्रश्नों का समाज-वेज्ञानिक निरूपण किया गया है ।] 


राष्ट्रवाद का अभ्युदय एक ऐतिहासिक घटना है। देसाई (948 : ) के 
शब्दों में सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में जब कुछ वैषयिक एवं वैयक्तिक 
सामाजिक-आर्थिक दशाएँ परिपक्वता ग्रहण कर चुकीं तो सामाजिक विश्वपटल पर 
राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय समाज, राष्ट्र राज्य एवं राष्ट्रीय 
संस्कृति के अस्तित्व में आने के पूर्व विश्व के विभिन्‍न समुदाय आदिम जनजातीय, 
दासत्व एवं सामन्तवादी सामाजिक अस्तित्व की अवस्थाओं से गुजरे। इन विविध 
अवस्थाओं में मानव समुदायों का पारस्परिक विभेदीकरण आधुनिक राष्ट्रीयता के 
आधार की बजाय कुछ विशिष्टताओं के आधार पर होता रहा है, जैसे सावयवी रचना 
की समानता एवं विभिन्‍नता, अर्थव्यवस्था की विशिष्टताओं के आधार पर समानता 
एवं भिन्‍नता, भाषायी विभेदीकरण, मनोवैज्ञानिक संरचना एवं संस्कृति की समानता 
अथवा विभिननता, इत्यादि। इस प्रकार मानव इतिहास में अर्थ व्यवस्था, सामाजिक 
संरचना, मनोवैज्ञानिक आदतें तथा संस्कृति की आधारभूत विशेषताओं के आधार पर 
मानव समूहों एवं समुदायों का वर्गीकरण किया जाता रहा। कार (939 : 7) के 
अनुसार “'राष्ट्र'' आधुनिक अभिप्राय की दृष्टि में मध्यकालीन अवस्था तक नहीं 
विकसित हुआ था। मानव इतिहास के प्रांगण में राष्ट्रीय समुदाय का आविर्भाव 


सोलहवीं शताब्दी से लेकर परवर्ती अवस्थाओं में हुआ। 
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राष्ट्रवाद की अवधारणा 


राष्ट्रवाद से सम्बद्ध समसामयिक अध्ययनों ने हाल के वर्षों में राष्ट्र की 
अवधारणा, राष्ट्र निर्माण की जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रियाओं, उनकी विशिष्टताओं, 
उनके संघर्षों, आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्मस्थापना के स्वरूपों को उभारा है । राष्ट्रवाद 
की अवधारणा का विश्लेषण विचारकों ने पृथक-पृथक स्वरूपों में किया है। रेनान 
के शब्दों में - राष्ट्र एक आध्यात्मिक सम्पूर्णता है एवं राष्ट्रवाद उससे सम्बद्ध एक 
आवेग है। कार (939) ने राष्ट्र को गैर राष्ट्रीय समुदाय से पृथक करते हुए राष्ट्र की 
अवधारणा का प्रयोग ऐसे मानव समूह के लिए किया है जिसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं :- 
(क) समान सरकार का स्वरूप जो अतीत अथवा वर्तमान में विद्यमान हो अथवा 
जो भविष्य की आकांक्षा के अनुरूप विकसित हुआ हो; 
(ख) राष्ट्र के सदस्यों के मध्य सम्पर्क एवं समीपता पाया जाना; 
(ग) निश्चित परिभाषित भूभाग का होना; 
(घ) भाषा का समान स्वरूप होना; 
(ड) राष्ट्र के सदस्यों का समान हित होना; तथा 
(च) राष्ट्र की छवि से सम्बद्ध होने के साथ-साथ सदस्यों में सामुदायिक भावना 
पाया जाना। 
नारायण ने राष्ट्रीयता के दो तत्वों का उल्लेख किया है : प्रकट एवं अप्रकट 
तत्त्व । प्रकट तत्त्व निम्नलिखित हैं - (क) सुस्पष्ट पारिभाषित क्षेत्र; (ख) संवैधानिक 
आधार पर राजनीतिक एकता एवं सामान्य नागरिकता; (ग) सम्पूर्ण क्षेत्रपर सरकार 
की सत्ता जिसके पास दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार विनिमय की शक्ति निहित हो; (घ) 
बहुभाषायी राष्ट्र में विभिन्‍न संवैधानिक इकाइयों के अन्तर्गत एक कामचलाऊ जनसंचार 
का माध्यम | नारायण की मान्यता यह है कि राष्ट्र का निर्माण वस्तुत: अप्रकट तत्वों 
के आधार पर होता है जिसकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित मानसिक प्रवृत्तियों के 
आधार पर होती है - (क) उस मानसिक प्रवृत्ति का होना जिसके आधार पर समूह 
एवं सम्प्रदाय की अनुरक्ति की अपेक्षा राष्ट्र की अनुरक्ति की सर्वोच्चता की भावना 
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नागरिकों की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाय; (ख) उस मानसिक प्रवृत्ति का 
पाया जाना, जिसके आधार पर राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य अपने समूह अथवा सम्प्रदाय 
के हितों को राष्ट्रीय हित के समक्ष सहजतापूर्वक गौण माने; (ग) उस मानसिक 
प्रवृत्ति का होना जिसके आधार पर राष्ट्र को प्रत्येक समूह एवं सम्प्रदाय के नागरिकों 
के हितों का सहज एवं स्वाभाविक ध्यान ही। 

१9वीं शताब्दी के मध्य में मिल ने राष्ट्रवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का 
उल्लेख किया : (क) संतति की एकरूपता; (ख) भाषा एवं धर्म की सामुदायिकता; 
(ग) भौगोलिक सीमा; (घ) राजनीतिक पूर्व स्थिति की एकरूपता | इन विशेषताओं 
को राष्ट्रवाद का आधार मानने में कई समस्याएँ उभरती हैं। हिटलर के पतन के 
पश्चात्‌ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रजांतीय तत्वों अर्थात्‌ संतति की एकरूपता को 
महत्व देने का साहस कोई नहीं करता। भाषा की सामुदायिकता विश्व के केवल एक 
विशाल देश अमेरिका की नागरिकता की पूर्वाकांक्षा है । पुनर्जागरण के पश्चात्‌ यूरोप 
तथा १947 के विभाजन के पश्चात्‌ भारत में धर्म को राष्ट्रीयता के आधार के रूप में 
अस्वीकार किया जा चुका है। आधुनिक संचार के विकास के परिणामस्वरूप भौगोलिक 
सीमा क्षेत्र की अवधारणा भी समाप्तप्राय है, जैसे - अलास्का और हवाई द्वीप 
अमेरिका के भाग हैं। चतुर्थ विशेषता अर्थात्‌ राजनीतिक पूर्व स्थितिकी एकरूपता के 
प्रति विचारकों में सहमति है, जिसे स्तालिन ने भी 'समान ऐतिहासिक अनुभव' 
नामक शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकार किया है। किन्तु राजनीतिक पूर्व स्थिति की 
एकरूपता से पहले विभिन्‍न इकाइयों में परस्पर सम्पर्क को अनेक भौगोलिक, 
ऐतिहासिक अथवा अन्य वाह्य दशाएँ प्रभावित करती हैं। अत: यह आधार भी 
संदिग्ध एवं अस्थिर है। | 

इस प्रकार राष्ट्र की उपयुक्त परिभाषा यह दी जा सकती है कि यह एक 
प्रकार का समूह है। किन्तु आरम्भिक यायावर समूह राष्ट्र नहीं बना सके, उन्होंने 
जनजातियों का निर्माण किया। ग्रीस एवं रोम के नगरीय राज्य वस्तुत: जनजातियों के 
व्यवस्थित पिण्ड अथवा एकीकरण थे। पश्चिमी विश्व का आविर्भाव जनजाति से, 
नगर-नगर से, तथा साम्राज्य-साम्राज्य से राष्ट्र के रूप में हुआ | यद्यपि एक राजनीतिक 
संवेग के रूप में राष्ट्रवाद का अभ्युदय पुनर्जागरण काल से माना जाता है; किन्तु राष्ट्र 
राज्य का प्राटर्भाव नेपोलियन के आक्रमण के परिणामस्वरूप यूरोपीय प्रतिक्रिया की 
परिणति के रूप में हुआ। राष्ट्र राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय सदस्य 
की अपने राज्य के प्रति अनुरक्ति स्थायी हो जाती है। इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय का 
अपने राज्य के प्रति अधिकार एवं कर्तव्य का पारस्परिक सम्बन्ध होता है। 

राष्ट्रवाद एक राजनीतिक समस्या तब बना जब उसे राज्य की धारणा के साथ 
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मिश्रित कर दिया गया। राज्य यदि भू-भागीय सत्ता से सम्बद्ध है तो राष्ट्रवाद समूह 
से सम्बद्ध है। मानव इतिहास में यह सम्बद्धता सर्वप्रथम धार्मिक संघ तत्पश्चात्‌ 
भाषायी मिलाप तथा हाल के वर्षो में क्षेत्रीय आधार पर जुड़ती हुई परिलक्षित होती 
है। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की विडम्बना यह है कि भू-भाग अथवा क्षेत्र सदैव परिवर्तनशील 
है। अत: क्षेत्र के प्रति मानव की निष्ठा भी परिवर्तनशील है। जनसंचार के विकास ने 
क्षेत्रीय अथवा भू-भागीय समस्या को और गहन बना दिया है। राष्ट्रवाद के विविध 
आधारों - धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय, इत्यदि के प्रति मानव की निष्ठा की प्रतिद्वन्द्विता 
को परिहार्य करने की दृष्टि से शास्त्रीय मार्क्सवादियों ने राष्ट्रवाद की धारणा का ही 
परित्याग कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्‍न राजनीतिक स्वायत्त इकाइयों 
द्वारा निर्मित राष्ट्र का प्रयोग किया। अमेरिकी प्रतिमान का अनुसरण स्वीटजरलैण्ड ने 
किया, जिसे उन्होंने बहुल साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता की संज्ञा दिया। लेनिन ने स्वीटजरलैण्ड 
के प्रारूप को रूस में बहुराष्ट्रीय राज्य के प्रयोग में अपनाया (चौबे : 967) । 

इस आधार पर विश्व के विभिन्न मानव समुदायों के राष्ट्र के रूप में एकीकृत 
होने की प्रक्रिया वस्तुत: एक चिरकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया रहो है। ऐतिहासिक 
कारकों के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड में राष्ट्रवाद अन्य देशों से पहले विकसित हुआ। 
व्यापार के विकास, निर्माण एवं प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश होने के नाते इंग्लैण्ड में 
विनिमय सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में आबद्ध होने का अवसर लोगों में विकसित हुआ 
तथा वहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग सर्वप्रथम प्रशस्त हुआ। इसके 
परिणामस्वरूप वहाँ जनतांत्रिक एवं राष्ट्रीय विचारधारा का अभ्युदय भी हुआ जिसके 
आधार पर राज्य, समाज तथा व्यक्ति की प्रस्थिति एवं भूमिका के प्रति सामंतवादी 
अवधारणों पर प्रहार आरम्भ हुआ। 

कालान्तर में विभिन्‍न ऐतिहासिक चरणों में राष्ट्रवाद का उदय विश्व के अन्य 
देशों में भी होता रहा। प्रत्येक राष्ट्र का अभ्युदय उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
इतिहास से प्रभावित होकर अपने विशिष्ट स्वरूप में हुआ। वस्तुत: सत्रहर्वी,, अठारहवीं 
तथा उन्‍नीसवीं शताब्दी का इतिहास राष्ट्र के निर्माण का इतिहास है । राष्ट्र निर्माण की 
प्रक्रिया बीसवीं शताब्दी में भी जारी रही, जिसके अन्तर्गत एशिया एवं अफ्रीका 
महाद्वीप के जागरूक देशों जैसे भारत, चीन, टर्की, अरब, मिस्र, आदि में आन्तरिक 
सामन्तवादी अवरोधों तथा वाह्य औपनिवेशिक अवरोधों को मिटाकर स्वतंत्र राष्ट्र के 
निर्माण के लिए संगठित आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। इन आन्दोलनों के जरिये 
राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को अभिव्यक्ति मिली। 
यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध (94-१8) के अन्त तक अनेक राष्ट्रीय समूह (जो 
बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय - हंगरी साम्राज्य के अधीन थे) जैसे - मैगयार, हंगरीयन, 
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चकोस्लावियावासी समूह ने पराधीनता की समाप्ति हेतु संगठित संघर्ष किया। 


प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ लीग ऑफ नेशन्स तथा द्वितीय 
विश्व युद्ध के पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के साथ यह धारणा मान्य हो गयी 
कि मानव-विश्व वस्तुत: विभिनन राष्ट्रों का एकीकरण है। वर्तमान अवधि में राज्य 
को समुदाय के संप्रभू स्वरूप के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। दरअसल सामाजिक 
विश्व से कलह मिटाने एवं मानव समूहों की स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण रचनात्मक शक्तियों 
की अभिव्यक्ति के लिए समसामयिक समाजवैज्ञानिकों, राजनयिकों एवं राजनीतिज्ञों 
द्वारा तैयार की गयी विभिन्‍न राजनीतिक एवं अन्य पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाओं में 
राष्ट्रवाद की वैचारिकी प्राथमिक एवं आधारभूत बन गयी है। 


इस प्रकार यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान अवधि में राष्ट्र को एक 
प्राथमिक तथ्य तथा राष्ट्रीय संवेग को मनुष्य की प्रधान भावना मान लिया गया है। 
आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले समसामयिक आन्दोलनों का 
लक्ष्य भले ही सम्बद्ध राष्ट्रों की स्वतंत्रता, संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास करना रहा 
हो अथवा दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं संस्कृति का भ्रमण करना रहा हो; किन्तु वे 
चेतना राष्ट्रीय मुद्दों, प्रेरकों अथवा निमित्तियों से प्रेरित रहे हैं | विश्व के पुनर्निर्माण 
सम्बन्धी समस्त आधुनिक कार्यक्रमों, जिसमें मानवीयता को चाहे पूँजीवादी अथवा 
समाजवादी आधार पर संगठित करने का लक्ष्य निहित हो, में राष्ट्र एक महत्त्वपूर्ण 
इकाई तथा राष्ट्रवाद एक प्रमुख वैचारिकी बन गया है। 


भारतीय राष्ट्रवाद की समाज-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय राष्ट्रवाद एक आधुनिक घटना है। इसका आविर्भाव ब्रिटिश 
औपनिवेशिक काल में अनेक वैयक्तिक एवं वैषयिक शक्तियों की अन्तःक्रियाओं के 
परिणामस्वरूप हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल एवं 
बहुआयामी रही है, जिसक्रे अनेक कारण हैं : ब्रिटिश पूर्व भारत की सामाजिक 
संरचना विशिष्ट एवं अनूठी थी, जिसकी मिशाल इतिहास में नहीं मिलती | भारत की 
आर्थिक संरचना भी पूर्ण पूँजीवादी मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अर्थ रचना से 
अत्यन्त भिन्‍न थी। इसके अतिरिक्त भारत एक वृहद जनसंख्या वाला बहुभाषीय एवं 
बहुलधर्मी विशाल देश था। हिन्दू धर्म भी एकरूपीय नहीं था, अपितु विभिन्‍न 
सम्प्रदायों के आधार पर हिन्दू धर्मावलम्बी विभक्त थे। हिन्दू समूहों के सामाजिक 
एवं धार्मिक विभाजन की विशिष्टताओं ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास की एक 
विशिष्ट पृष्ठभूमि का निर्माण किया। विश्व के दूसरे देशों में इन विशिष्टताओं से 
युक्त शक्तिशाली परम्पराओं एवं संस्थाओं के वगैर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इस 
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प्रकार भारत की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना तथा धार्मिक 
इतिहास के साथ-साथ क्षेत्रीय विशालता एवं जनसंख्या की बहुतायत के परिणामस्वरूप 
यहाँ राष्ट्रवाद का विकास अधिक जटिल एवं दुष्कर होने के साथ ही रोचक एवं 
उपयोगी रूप में हुआ। 


भारतीय राष्ट्रवाद की अन्य प्रमुख विशिष्टता यह थी कि इसका प्रादुर्भाव 
ऐसी अवधि में हुआ, जब भारतीय जन ब्रिटिश राजनीतिक दासता के अधीन थे। 
ब्रिटिश राष्ट्र ने अनेक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भारतीय समाज की अर्थरचना में 
मौलिक परिवर्तन किया, केन्द्रीकृत राज्य की स्थापना की तथा आधुनिक शिक्षा, 
संचार के साधन एवं संस्थाओं की नींव रखी। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप नये 
सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ तथा नवीन सामाजिक शक्तियाँ पनपीं | इन सामाजिक 
शक्तियों का ब्रिटिश उपनिवेशवाद से संघर्ष होना स्वाभाविक था, जो राष्ट्रवाद का 
प्रेरक स्रोत बनीं। अस्तु भारतीय राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि 
में हुआ तथा वह जटिल रूप में विकसित होता रहा। 


भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को देसाई (१948 : 432-4) ने पाँच चरणों 
में विभकत करके प्रदर्शित किया है। देसाई क्रे अनुसार - भारतीय राष्ट्रबाद की प्रमुख 
विशेषता यह रही है कि ज्यों-ज्यों इसका विकास विविध चरणों में होता रहा त्यों-* 
त्यों इसके सामाजिक आधारों में वृद्धि होती रही, इसके लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित 
एवं सुदृढ़ होते गये तथा उसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती गयी। वाह्य एवं 
आन्तरिक शक्तियों के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई एवं राष्ट्रीय जागरण 
तथा आन्दोलन की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
पक्षों में हुई। 

प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार अत्यन्त सीमित था। 
ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित नग्ठी शिक्षण संस्थाओं से आधुनिक शिक्षा प्राप्त बौद्धिक 
समूह, जिसने पश्चिमी संस्कृति का अध्ययन करके उसकी जनतांत्रिक एवं राष्ट्रीय 
विचारधारा को आत्मसात कर लिया था, ने सर्वप्रथम भारतीय समाज में राष्ट्रीय 
आकांक्षा एवं चेतना जागृत किया। इस आरम्भिक चरण में राजा राममोहन राय तथा 
उनका सहयोगी बौद्धिक समूह भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत बना। उन्होंने भारतीय 
राष्ट्र की धारणा का प्रचार किया और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों के 
जरिये भारतीय समाज में जनतांत्रिक, तार्किक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का सूत्रपात किया। 
इन प्रयासों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वायत्तता तथा देश के प्रशासन 
में राष्ट्र की वाणी एवं मूलभूत अधिकारों को बल मिला। 
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भारतीय राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण (885-१905) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की स्थापना के प्रादुर्भाव के साथ आरम्भ हुआ। इस अवधि में उदारवादी बौद्धिक 
समूहों की वैचारिकी एवं रणनीति ने राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम एवं स्वरूप को 
निर्धारित किया, जिसके माध्यम से भारत के नये बुर्जुआ समूहों के हितों की अभिव्यक्ति 
हुई (देसाई, 248 : 433) | इस अवधि में राष्ट्रीय आन्दोलन का सामाजिक आधार 
शिक्षित मध्यम वर्ग तथा भारतीय एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप विकसित 
वणिक एवं व्यापारी वर्ग के समूह तक विस्तृत हो गया। आधुनिक उद्योगों की 
स्थापना के साथ औद्योगिक वर्ग का अभ्युदय हुआ तथा उनकी शक्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी। उनका रुझान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर बढ़ा, जिसने भारत के 
औद्योगीकरण के कार्यक्रम को अंगीकार किया तथा 905 में स्वदेशी आन्दोलन का 
सूत्रपात किया। 

देसाई की मान्यता है कि उदारवादियों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 
प्रमुखत: शिक्षित समूहों तथा व्यापारी बुर्जुआ समूहों के हितों से जुड़ी माँगों पर बल 
दिया, जैसे सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में 
भारतीयों की संलग्नता, ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक दोहन की समाप्ति 
आदि माँगों को कांग्रेस के घोषणा पत्त में प्रमुखता मिली । इसके अतिरिक्त उदारवादियों 
ने जनतांजिक माँगों, जैसे - प्रतिनिधि संस्थाओं एवं नागरिक स्वतंत्रता आदि मुददों 
को भी अपने आन्दोलन में उठाया ब्रिटिश सरकार इनमें से अनेक प्रमुख माँगों की 
पुष्टि नहीं कर सकी। परिणामत: उदारवादी नेतृत्व की वैचारिकी एवं कार्य विधि पर 
राष्ट्रवादी समूह के एक तबके को सन्देह होने लगा तथा कांग्रेस के अन्दर ही एक 
नया समूह उभरा जिसका राजनीतिक दर्शन, वैचारिकी तथा रणनीति उदारवादियों से 
पृथक था। इस नये समूह को उग्रवादी समूह की संज्ञा मिली। 

इस नये उग्रवादी नेतृत्व को तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक दशाओं, जैसे - 
शिक्षित मध्यमवर्गाय युवाओं को राज्य के नियोजन में स्थान न मिलने, प्राकृतिक 
विपदा (अकाल) के परिणामस्वरूप सामान्य जनों का आर्थिक संकट इत्यादि के 
परिणामस्वरूप अपने प्रभाव बढ़ाने में अनुकूल अवसर तथा सहयोग मिला। इसके 
अतिरिक्त वाइसराय लार्ड कर्जन के अनेक अलोकप्रिय कार्यों, जैसे - भारतीय 
विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन, इत्यादि के परिणामस्वरूप भी 
ब्रिटिश राज्य के प्रति सामान्य जनों की सहानुभूति टूटी। उग्रवादी नेताओं तिलक, 
अरविंद घोष, बी०सी० पाल, लाजपत राय तथा अन्य ने मध्यवर्गीय चेतन समूहों की 
रैली आयोजित कर अपने प्रभाव में वृद्धि का प्रयास किया। उग्रवादी नेतृत्व को 
ब्रिटिश सरकार से अपील करने की उदारवादी रणनीति पर विश्वास नहीं था; अपितु 
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उसने अपनी माँगों की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार पर गैर संसदीय दबाव डालने ( जैसे- 
बहिष्कार) की रणनीति अपनाया। वे केवल प्रशासनिक सुधार की माँग से सन्तुष्ट 
नहीं थे; परन्तु उन्होंने स्वशासन का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे 906 में उदारवादी 
नेतृत्व ने भी स्वीकारा | इस प्रकार द्वितीय चरण में राजनीतिक असन्तोष की अभिव्यक्ति 
उग्रवादी आन्दोलनों के माध्यम से भी हुई। 


राष्ट्रीय आन्दोलन के तृतीय चरण (905-8) के अन्तर्गत उदारवादियों के 
स्थान पर उग्रवादी नेतृत्व महत्त्वपूर्ण रूप से उभरा। सामान्य जनों में उनके प्रति 
विश्वास एवं सम्मान का भाव बढ़ा। किन्तु उग्रवादी आन्दोलन की सबसे जड़ी 
कमजोरी यह थी कि इसने हिन्दू दर्शन को अपनी वैचारिकी का आधार बनाया, 
जिसके परिणामस्वरूप आन्दोलन का लौकिक स्वरूप नष्ट हो गया। मुस्लिम समुदाय 
को उग्रदादियों की वैचारिकी प्रभावित नहीं कर सकी तथा उनके पृथक रहने के 
कारण आन्दोलन की तीब्रता समाप्त होने लगी। मुसलमानों ने 906 में अखिल 
भारतीय स्तर पर अपने राजनीतिक संगठन “मुस्लिम लीग” की स्थापना किया। 
कालान्तर में अनेक कारकों के परिणामस्वरूप उनका संगठन साम्प्रदायिक आधारों 
पर गठित हो गया। 


राष्ट्रीय आन्दोलन के चतुर्थ चरण (98-34 ) की सर्व प्रमुख विशेषता यह 
थी कि इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक एवं बृहद जनाधार मिला, जो 
प्रत्यक्ष जन कार्यवाइयों का हथियार बना। राष्ट्रीय आन्दोलन जो अब तक उच्च 
मध्यमवर्गीय समूहों तक सीमित था, इस अवधि में जन-जन तक विस्तृत हो गया। 
प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त आर्थिक संकट, ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी प्रतिज्ञा के 
प्रति मोहभंग, राज्य की दमनात्मक कार्यवाई इत्यादि के परिणामस्वरूप कृषक एवं 
मजदूर समूहों में जहाँ एक ओर ब्रिटिश राज्य के प्रति असन्तोष बढ़ा वहीं दूसरी ओर 
उनमें राष्ट्रीय चेतना एवं आग्रह भी बढ़ा। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे यूरोपीय देशों में जनतांत्रिक क्रान्ति एवं रूस में समाजवादी 
क्रान्ति के प्रभावस्वरूप भी भारतीय जनमानस पर विशद प्रभाव पड़ा। 


इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में 'असहयोग 
आन्दोलन' चलाया तथा ' स्वदेशी ' एवं 'बहिष्कार' का नारा बुलन्द किया। 399 से 
गांधी के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक बुर्जुआ ने राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम, 
नीतियों, राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला तथा गांधी के वर्ग समन्वय एवं 
सामाजिक शान्ति के सिद्धान्त तथा स्वदेशी आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। 


इस चरम की दूसरी प्रमुख घटना यह थी कि देश में समाजवादी एवं साम्यवादी 
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शक्तियों का उदय हुआ, जिसने 928 तक स्वतंत्र राजनीतिक एवं श्रमिक संघ 
आन्दोलन का सूत्रपात कर दिया। उन्होंने भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना को 
राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य बनाया | इस अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन 
के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि १926 के पश्चात्‌ भारतीय श्रमिकों ने 
एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वातंत्रय आन्दोलन में प्रवेश किया तथा उन्होंने अपने 
पृथक नेतृत्व, नारे एवं झण्डे के तहत साइमन कमीशन का बहिष्कार एवं अन्य 
आन्दोलनों में सहभागिता अदा की। कांग्रेस ने अपना राजनीतिक लक्ष्य स्वराज्य से 
बदलकर स्वतंत्रता निर्धारित किया। साम्प्रदायिक शक्तियों के गठन की प्रक्रिया भी 
आरम्भ हुई तथा अनेक साम्प्रदायिक दंगे भी हुए।इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद के 
इतिहास में द्वितीय जन आन्दोलन - सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१930-34) का 
शिखर स्तर तक विकास हुआ। 

निष्कर्षत:, चतुर्थ चरण में भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख उपलब्धियाँ थीं - 
आन्दोलन को जन आधार प्राप्त होना, स्वतंत्रता को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में मान्यता 
मिलना, मजदूर वर्ग के एक समूह का पृथक राजनीतिक शक्ति के रूप में आन्दोलन 
में प्रवेश करना, विभिन्‍न युवा एवं स्वतंत्र संघ का विकास तथा किसानों की राष्ट्रीय 
आन्दोलन में बृहद साझेदारी । दूसरी ओर रीष्ट्रीय आन्दोलन पर कतिपय नकारात्मक 
प्रभाव भी पड़ा। जैसे गांधी द्वारा राजनीति एवं धर्म के समन्वय के परिणामस्वरूप 
राजनीतिक चेतना पर आघात पहुँचा एवं राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा भ्रमित हो गयी; 
कांग्रेस संगठन पर पूँजीपतियों के बढ़ते वर्चस्व के परिणामस्वरूप कांग्रेस की नीतियाँ 
एवं कार्यक्रम उनके वर्ग हितों के अनुरूप परिवर्तित किया गया तथा इस अवधि में 
साम्प्रदायिक विचारधारा में वृद्धि हुई। 

भारतीय राष्ट्रवाद के पंचम चरण (934-39) में अनेक नये परिवर्तन हुए। 
: द्वितीय विश्वयुद्ध की इस अवधि में गाँधी की वैचारिकी, कार्यक्रमों एवं रणनीतियों 
से कांग्रेस के ही एक समूह का विश्वास भंग हुआ, जिन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल 
का गठन किया तथा किसानों और मजदूरों को वर्गीय आधार पर गठित करके उन्हें 
राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख शक्ति बनाया। यद्यपि कांग्रेस एक विपर्यय पेटी बुर्जुआ 
संगठन के रूप में बरकरार रहा; किन्तु उसमें बिखरने की प्रवृत्तियाँ जारी रहीं। सुभाष 
चन्द्र बोस के नेतृत्व में फारवर्ड ब्लाक का गठन हुआ। दलित वर्गों के आन्दोलन का 
क्रमिक विकास जारी रहा। मुस्लिम लीग संगठनात्मक एवं राजनीतिक दृष्टि से 
मजबूत होता गया। साम्यवादी दल का प्रभाव विद्यार्थी, मजदूर एवं किसान समूहों 
तक विस्तृत हुआ। किसान आन्दोलन का तीब्र विकास हुआ। भारतीय कृषकों में 
वर्गीय एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ एवं अखिल भारतीय किसान सभा का 
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गठन हुआ, जिसने समाजवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखकर एक स्वतंत्र इकाई 
के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। जन समूह में जनतांत्रिक संघर्ष का 
विकास हुआ, जिसके अन्तर्गत अनेक माँग रखी गयीं, जैसे - राज्य के एकाधिकार 
की समाप्ति, प्रतिनिधि संस्थाओं एवं नागरिक स्वातंत्रय की स्थापना, इत्यादि! इसके 
अतिरिक्त भारतीयों में राष्ट्रीयता के प्रति चेतना विकसित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति 
भाषायी आधारों पर प्रान्तों के पुनर्गठन की माँग के रूप में हुई। स्वतंत्र किसान 
आन्दोलन का विकास, समाजवादी शक्तियों का उदय, चेतन राष्ट्रीयता सम्बन्धी 
आन्दोलन तथा अन्य घटनाएँ राष्ट्रीय आन्दोलन की महज अल्पसंख्यक विशेषताओं 
को प्रदर्शित करती हैं; राष्ट्रीय आन्दोलन का निर्धारण एवं उसपर मुख्य नियंत्रण इस 
चरण में भी गाँधी के राजनीतिक दर्शन एवं वैचारिकी के अनुरूप ही होता रहा तथा 
पूँजीपति एवं उच्चवर्गीय समूहों के हितों की प्राथमिकता राष्ट्रीय योजनाओं में शीर्ष 
बनी रही । स्वातंत्रयोत्तर भारत में भी विविध पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर भारत 
में पूँजीवादी आर्थिक विकास की नीति की निरन्तरता परिलक्षित होती है। 


भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिकी 


भारतीय राष्ट्रवाद का आरम्भिक विश्लेषण दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के 
आधार पर किया गया, जिसमें एक दृष्टिकोण का प्रवर्त्तन वेलेन्टाइन चिरोल तथा 
दूसरे दृष्टिकोण का प्रवर्तन एम०एन० राय ने किया। चिरोल (१940 : 322-23) ने 
जहाँ एक ओर भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण भारतीय समाज की विशिष्ट परम्परा 
के आधार पर किया, वहीं दूसरी ओर एम०एन० राय (977) ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण 
को अपने विश्लेषण का आधार बनाया। चिरोल के अनुसार - भारत महज एक 
भौगोलिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार कभी राष्ट्र 
के रूप में नहीं विकसित हो सका। उसने यह निष्कर्ष दिया कि उच्च जातीय समूह 
ने हिन्दू पुनरुत्थानवाद के जरिये*अपनी श्रेष्ठता कायम रखने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन 
में सक्रिय साझेदारी की। दूसरी ओर राय ने भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय का 
विश्लेषण ऐतिहासिक घटना के रूप में किया। उसने लेनिन की इस धारणा का 
खण्डन किया कि भारत का प्रबल सामाजिक आधार सामन्तवाद है तथा राष्ट्रीय 
बुर्जुआ, क्रान्तिकारी भूमिका अदा करेंगे। उसने यह निष्कर्ष दिया कि भारत सामन्तवादी 
व्यवस्था की बजाय पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के आधीन था, जिसमें मजदूर नयी 
सामाजिक शक्ति का आधार बनेंगे तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रभावी होंगे। वैचारिकी 
में विरोध के बावजूद दोनों विचारकों में इस एक विन्दु पर सहमति थी कि भारत में 
ब्रिटिश शासन के पूर्व राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं विकसित हुआ था। 
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स्वातंत्रयोत्तर काल में इतिहासकार आर०सी० मजूमदार एवं विपिन चन्द्र ने भी 
यह विश्लेषित किया है कि भारत ब्रिटिश आधिपत्य के अवसर पर एक समष्ट 
राष्ट्रीय इकाई नहीं था। मजूमदार (96 : -2) ने यह निष्कर्ष दिया कि बीसवीं 
शताब्दी में हम भारत को एक भौगोलिक इकाई ही नहीं; अपितु एक राष्ट्रीय अथवा 
राजनीतिक इकाई के रूप में ग्रहण करते हैं, किन्तु हमारे पूर्वजों को ब्रिटिश शासकों 
के आगमन के एक-डेढ़ शताब्दी पश्चात्‌ तक भारत एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में 
नहीं परिलक्षित होता था, किन्तु वे सिक्ख, राजपूत, मराठा, बंगाली, उड़िया, तमिल 
आदि विविध रूपों में देखते थे। विशप हेबर, (जिसने 924 में उत्तर भारत का 
भ्रमण किया था) ने यह बताया कि उत्त्तर प्रदेश में लोग बंगालियों को ब्रिटिश के 
समान ही विदेशी के रूप में देखते थे। इसी प्रकार बंगालियों के लिए मराठा न केवल 
विदेशी के समान थे अपितु उन्हें घृणित विदेशी मानते थे; क्योंकि मराठा ने ब्रिटिश के 
साथ बंगाल के दमन के लिए संधि का प्रयास किया था। इस प्रकार भारत की 
अवधारणा सैद्धान्तिक रूप से अवश्य विद्यमान थी; किन्तु व्यावहारिक राजनीति में 
१9वीं शताब्दी के 60-70 के दशक के पूर्व तक भारतीय राष्ट्रवाद नहीं परिलक्षित 
होता। विपिन चन्द्र (969-37) ने भी यह मत व्यक्त किया कि राष्ट्रवाद एक नयी 
संगठनात्मक वैचारिकी था। इस वैचारिकी को आरम्भिक राष्ट्रवादी नेता जैसे सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी एवं लोकमान्य तिलक ने स्वीकारते हुए भारत को राष्ट्र निर्माण की 
प्रक्रिया से जुड़े राष्ट्र (नेशन इन द मेकिंग) के रूप में सम्बोधित किया। 


ब्रिटिश शासन में क्‍यों और कैसे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रादुर्भाव एवं प्रसार 
हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में तीन अलग-अलग वैचारिकी परिलक्षित होती है : 
मार्क्सीय (न कि मार्क्सवादी), नवपरम्परात्मक तथा राजनीतिक वैचारिकी। इन 
विभिन्‍न वैचारिकी दृष्टिकोणों में निम्मलिखित तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतवैभिन्‍्य 
दिखाई पड़ता है : (क) १9वूीं शताब्दी के उत्तराद्द्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में 
इस उपमहाद्वीप में प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के पीछे कौन-कौन से प्रमुख आन्तरिक 
क़ारक थे? (ख) इन परिवर्तनों के विश्लेषण की क्षेत्रीय इकाई का आधार कया हो - 
महाद्वीप, प्रान्त अथवा क्षेत्रीय इकाई ? (ग) इस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं 
को किन समूहों की सहभागिता ने आकार दिया है? 


प्रथम प्रश्न का उत्तर देने में इतिहासकार इस बिन्दु पर सामान्य रूप से सहमत 
हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक भारत में राजनीतिक गतिविधि सीमित थी तथा 
युद्धोपरान्‍्त मौलिक परिवर्तनों ने राजनीतिक क्षेत्र को विस्तृत किया, किन्तु इसका 
विश्लेषण तीनों दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने पृथक-पृथक रूप से किया है। मार्क्सीय 
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वैचारिकी में उपनिवेश के प्रभावस्वरूप भारतीय समाज पर पड़ने वाले आर्थिक एवं 
सामाजिक परिवर्तनों को महत्व दिया गया है । इसके अनुसार नयी आर्थिक शक्तियों 
के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। आरम्भ में इन आर्थिक 
परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव सीमित था; किन्तु युद्धोपरान्त पूँजीवादी विकास के 
परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले नये 
वर्गों के प्रादुर्भाव के साथ-साथ इसका स्वरूप परिवर्तित होता गया। इसके विपरीत 
नवपरम्परात्मक बैचारिकी में औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप किसी मौलिक 
आर्थिक परिवर्तन के तर्क को अस्वीकार किया गया है । इसके अनुसार औपनिवेशिक 
शासन के परिणामस्वरूप आर्थिक परिवर्तन की बजाय संस्थात्मक परिवर्तन हुआ, 
जैसे - अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप परम्परागत समाज के विभिन्‍न समूहों का 
सामंजस्य प्रभावित हुआ; अंग्रेजी शिक्षा तथा अन्य संस्थागत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 
प्रथम विश्व युद्ध तक राजनीतिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं औपचारिक राजनीति 
के क्षेत्र में नये समूहों का प्रवेश हुआ | राजनीतिक वैचारिकी में सामाजिक परिवर्तनों 
के महत्व को अस्वीकारा गया है, चाहे वह आर्थिक शक्तियों के परिणामस्वरूप हुआ 
हो अथवा संस्थात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप | इस बैचारिकी के अनुसार राजनीति 
एक पृथक गतिविधि का क्षेत्र है, जो सामाजिक नियमों से पृथक एवं स्वतंत्र हैं। इस 
आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि पृथक ब्रिटिश सरकार के वाह्य उपकरणों ने 
राजनीति परिवर्तन का सूत्रपात किया है, जैसे - विभिन्‍न संवैधानिक सुधारों के जरिये 
भारतीय राजनीतिज्ञों को सरकारी क्षेत्र में प्रवेश दिलाने की घटना, 9वीं शताब्दी के 
उत्तरार्द्ध से ब्रिटिश राज्य के क्रमिक विस्तार एवं सम्प्रभू क्षेत्रों में इसके बढ़ते हस्तक्षेप 
इत्यादि के परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तन हुआ। 


द्वितीय प्रश्न के उत्तर में इतिहासकार इस बिन्दु पर सहमत हैं कि रजनीतिक 
परिवर्तन तीनों स्तरों अर्थात्‌ क्षेत्रु, प्रान्त एवं महाद्वीप के स्तर पर घटित हुआ किन्तु 
इनके विश्लेषण में किस स्तर को महत्त्वपूर्ण माना जाय, इस मुददे पर विभिन्‍न 
वैचारिकी में मतवैभिन्य है । मार्क्सीय वैचारिकी के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीए 
के स्तर पर राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है जबकि नवपरम्परात्मक 
वैचारिकी में प्रगत्त को तथा राजनीतिक बैचारिकी में क्षेत्रीय स्तर को परिवर्तन के 
विश्लेषण का आधार बनाया गया है। 


तृतीय प्रश्न के उत्तर में मार्क्सीय वैचारिकी के अन्तर्गत वर्गों विशेषकर 
पूँजीपति एवं शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका को राजनीतिक परिवर्तन के #ए 
उत्तरदायी माना गया हालाँकि कुछ इतिहासकारों ने वर्गीय संरचना के दृढ़तपूर्ण 
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प्रयोग पर आपत्ति उठायी। इसके विपरीत नव परम्परात्मक वैचारिकी के अन्तर्गत 
जाति एवं समुदाय को आधारभूत मानकर वर्ग की बजाय प्रस्थिति समूह तथा शिक्षित 
अभिजन समूह को महत्त्वपूर्ण माना गया। जबकि राजनीतिक बैचारिकी के अन्तर्गत 
राजनैतिक परिवर्तन में उपर्युक्त समस्त समूहों - वर्गीय, प्रस्थिति-समूह, शिक्षित 
अभिजन, जाति एवं समुदाय को महत्त्वपूर्ण मानने के आधार को चुनौती देते हुए यह 
निष्कर्ष दिया गया कि ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत भारतीय राजनीति सामाजिक समूहों 
की बजाय संरक्षक आश्रित सम्बद्धताओं (/900०7-०॥७॥ ॥(888५) तथा क्षेत्रीय 
स्तर पर नेताओं एवं अनुयायियों के गिरोहों (४०॥०॥७) पर आधारित थी। राजनीति 
में इनके पारस्परिक विरोधों की परिधि का निर्धारण सामाजिक गठबन्धनों की बजाय 
शक्ति की आकांक्षाओं के वैयक्तिक स्वरूप पर होता था। इन तीनों बैचारिकी का 
विश्लेषण निम्नांकित परिच्छेदों में परिलक्षित किया जा सकता है। 


मार्क्सीय वैचारिकी के समर्थक इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
को औपनिवेशिक सम्बद्धता के परिणामस्वरूप नयी आर्थिक शक्तियों के विकास की 
परिणति माना है। सोवियत इतिहासकार लेवकोवस्की (966 : 347) के अनुसार 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय पूँजीपति उद्योग के विकास के साथ 
अविभाज्य रूप से सम्बन्धित है | मुकर्जी (966 : 6-7) ने यह निष्कर्ष दिया कि 
आर्थिक संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नये सामाजिक सम्बन्धों का विकास 
हुआ तथा बृहद पैमाने पर सामाजिक गतिशीलता आयी जो इसके पूर्व भारत में नहीं 
दिखाई पड़ती | ब्रिटिश व्यापार की आन्तरिक घुसपैठ, ब्रिटिश भूमि बन्दोबस्ती व्यवस्था 
(जिसके आधार पर भूमि विक्रय एवं पृथक करने वाली वस्तु बन गयी) के 
परिणामस्वरूप भारत में बाजार व्यवस्था का विकास हुआ एवं व्यापारी, वणिक, 
कम्पनी का अधीनस्थ प्रतिनिधि, बिचौलिया एवं सूदखोर महाजन आदि नये सामाजिक 
वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ। , 


मिश्रा (96 : 69) ने राष्ट्रीय आन्दोलन में मध्यमवर्ग की भूमिका को 
महत्त्वपूर्ण माना है जिसका आविर्भाव ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी 
के विकास के परिणामस्वरूप हुआ। पणिक्कर (957 : 27-8) ने भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन में मध्यम वर्ग की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना; किन्तु उनके आविर्भाव में 
किसी निर्णायक आर्थिक परिवर्तन को आधारभूत न मानकर, उन्होंने ब्रिटिश राज्य में 
प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यवाइयों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय शक्ति संरचना में 
परिवर्तन को महत्त्वपूर्ण आधार माना। पणिक्कर ने “वर्ग” की अवधारणा का प्रयोग 
उन्मुक्त रूप से करते हुए इसका प्रयोग जाति के समान सम्प्रत्यय के रूप में किया है। 
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दत्त (970 : 38-45) ने यह विश्लेषित किया कि १9वीं शताब्दी के 
उत्तरार्द्ध में आधुनिक उद्योग के विकास के परिणामस्वरूप नये शिक्षित मध्यमवर्गीय 
वकील, प्रशासक, शिक्षक एवं पत्रकार के साथ-साथ बुर्जुआ का आविर्भाव हुआ। 
देसाई (948 : 74-29) ने यह निष्कर्ष दिया कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना 
के साथ-साथ आधुनिक बुर्जुआ, श्रमिक एवं प्रोफेशनल वर्ग का आविर्भाव हुआ। 
इस प्रोफेशनल वर्ग से उभरे बौद्धिकों ने प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व 
किया। सोवियत इतिहासकार गोल्ड बर्ग (966 : 4) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
के नरम एवं गरम दल के आन्दोलन के वर्गीय आधार में अन्तर स्पष्ट करते हुए 
नरमपंथी नेतृत्व को विदेशी आर्थिक हितों से सम्बद्ध तथा उग्रपंथी आन्दोलन में 
पेटी-बुर्जुआ का नेतृत्व बताया है। 


विपिन चन्द्र (966) ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भारतीय पूँजीपति 
वर्ग की भूमिका को स्वीकारा है; किन्तु उन्होंने भारतीय बौद्धिकों द्वारा निर्मित 
वैचारिकी को राष्ट्रवाद का आधारभूत कारण माना है| उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि . 
बौद्धिकों ने उपनिवेश विरोधी बैचारिकी का प्रचार किया, जिसमें भारत के सभी वर्गों 
का सामूहिक हित निहित था। यह वैचारिकी भारतीय राष्ट्रवाद की आधारशिला 
बनी। सुमित सरकार (973 : 508-9) ने दत्त एवं गोल्डबर्ग आदि इतिहासकारों 
के अत्यन्त सरलीकृत वर्गीय दृष्टिकोण के प्रति आशंका जाहिर किया है। उनके 
अनुसार नरमपंथी एवं उग्रपंथी के बीच वर्गीय आधार पर अन्तर स्थापित करना अभी 
भी अत्यन्त कठिन है; क्योंकि नेतृत्व के स्तर पर वर्गीय अन्तराल नहीं दिखता। 


इस प्रकार मार्क्सीय वैचारिकी के अन्तर्गत अलग-अलग विश्लेषण के बावजूद 
इतिहासकार वर्गीय पहचान के लिए अखिल भारतीय आधार पर सामान्य रूप से 
सहमत दिखाई पड़ते हैं हालाँकि उनमें से कुछ ने प्रान्तीय॑ एवं क्षेत्रीय आधारों को भी 
उपेक्षित नहीं किया है | देसाई ने उल्लेख किया कि उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप 
उभरे नवीन वर्ग - बुर्जुआ, मजदूर, प्रोफेशनल - भारत की राष्ट्रीय इकाई के अंग थे, 
जिन्होंने सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आधार पर आन्दोलन का प्रादुर्भाव 
किया। गोल्डबर्ग, विपिन चन्द्र एवं अन्य इतिहासकारों ने भी राष्ट्रवाद के अखिल 
भारतीय वर्गीय चरित्र का विश्लेषण किया। 


१960 के दशक के अन्त तक पश्चिमी विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित अनेक 
इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद की मार्क्सीय वैचारिकी को चुनौती दिया तथा 
अखिल भारतीय आधार की बजाय प्रान्तीय आधार पर राष्ट्रवाद का विश्लेषण 
किया। इस नवपरम्परात्मक वैचारिकी के अन्तर्गत इतिहासकार इस बिन्दु पर सामूहिक 
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रूप से सहमत थे कि ब्रिटिश राज्य के परिणामस्वरूप आर्थिक संरचना में कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं आया। रूडोल्फ एवं रूडोल्फ (967 : 23) ने मार्क्स की इस 
व्याख्या को अस्वीकार किया कि भारत में आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप परम्परागत 
संयुक्त संरचना (जैसे - जाति एवं ग्राम समुदाय) में बिखराव आयेगा तथा उनका 
विश्रृंखलन वर्ग एवं राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा होगा। रूडोल्फ द्वय ने जाति को सम्पूर्ण 
भारत के स्तर पर आंतरिक सांस्कृतिक सुधार एबं वाह्य सामाजिक परिवर्तन के 
साधन के रूप में विश्लेषित किया। रवीन्द्र कुमार (972 : 5) ने भी 9१9 के 
आन्दोलन की अवधि के दरम्यान लाहौर की सामाजिक संरचना का विश्लेषण करते 
हुए इस तथ्य का उल्लेख किया कि व्यक्तियों की निष्ठा एवं पहचान की भावना वर्ग 
एवं व्यवंसाय की बजाय समुदाय एवं धर्म पर आधारित थी। उन्होंने यह उल्लेख 
किया कि धन एवं प्रस्थिति की भिन्‍नता के बावजूद एक जाति के सदस्यों के 
पारस्परिक हितों एवं भावनात्मक एकता का सूत्र इतना मजबूत था कि वे राजनीतिक 
संकट की परिस्थिति में भी संयुक्त सामाजिक इकाई के रूप में क्रियाशील रहे। 


नवपरम्परात्मक सम्प्रदाय के इतिहासकारों ने राजनीतिक परिवर्तन में आर्थिक 
कारक एवं वर्ग को प्राथमिक न मानकर संस्थात्मक कारकों को प्राथमिक माना है। 
उन्होंने अपने ऐतिहासिक विश्लेषण की अवधि के अनुरूप पृथक-पृथक सांस्कृतिक 
कारकों को महत्वपूर्ण माना। अनिल सील (१968 : 26) , जिसने 870 से 880 
की अवधि का ऐतिहासिक विश्लेषण किया, आधुनिक राजनीति के प्रादुर्भाव में 
शिक्षा को आधारभूत माना है। सील (१968 : 34) के अनुसार ब्रिटिश शासन में 
आर्थिक परिवर्तन इतना पर्याप्त नहीं था कि आर्थिक आधार पर सामाजिक वर्गों का 
निर्माण हुआ हो, अपितु शिक्षा के आधार पर पृथक सामाजिक समूह का आविर्भाव 
हुआ जो वर्ग की बजाय धर्म, जाति, भाषा से सम्बद्ध थे, जैसे - बंगाल में भद्रलोक, 
महाराष्ट्र में चितपावन ह्रथा पारसी, मद्रास में तमिल ब्राह्मण का आविर्भाव। बंगाल 
का भद्रलोक कोई वर्ग नहीं था, किन्तु ब्राह्मण, वैश्य एवं कायस्थ जातियों का शिक्षित 
अभिजन समूह था जो निम्न जातियों के बहुसंख्यक समूहों से पृथक था। इन तीनों 
प्रान्तों में इन शिक्षित संप्रभु समूहों के राजनीतिक संगठनों के जरिये दबाव समूह 
निर्मित हुआ। 


जॉन ब्रुमफील्ड (968 : 8-20) , जिसने 92 से 927 की अवधि के 
बंगाल का अध्ययन किया है, ने मताधिकार के प्रसार एवं व्यवस्थापक सभा की 
उभरी शक्ति के परिणामस्वरूप संस्थात्मक अवसरों के विकास को राजनीतिक 
परिवर्तन में महत्वपूर्ण माना। 9वीं शताब्दी के उत्त्तरार््ध में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने 
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संस्थात्मक अवसरों को और अधिक विकसित किया। जुडीथ ब्राउन (972 : 9) 
ने भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर गाँधी के अभ्युदय का विश्लेषण करते हुए 
राजनीतिक गतिशीलता में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभिजनों के प्रसार को महत्वपूर्ण 
माना है। रोदर मंड (970 : 20-22) ने भी यह विश्लेषित किया कि भारतीय 
शिक्षित अभिजनों एवं देशज बुर्जुआ के विकास ने जन आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान 
किया। 


डी०ए० लो (968) ने प्राचीन मुस्लिम तालुकदारों की संभ्रान्त संस्कृति के 
पतन तथा लघु भूमिधारकों की उपसंस्कृति एवं ब्राह्मणपरक हिन्दूवाद के विकास के 
आधार पर राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का संप्रभु राजनीतिक इकाई के रूप में 
प्रादुर्भाव विश्लेषित किया तथा यह निष्कर्ष दिया कि विभिन नक्षेत्रों में उपसंस्कृति 
द्वारा संभ्रान्त संस्कृति को चुनौती दी जाने की प्रक्रिया आरम्भ हुई, जैसे - उत्तर प्रदेश 
में हुस्क संस्कृति, बंगाल में बंगाली भद्रलोक संस्कृति, महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों 
के नेतृत्व में ब्राह्मण पुनरुत्थानवाद, मद्रास में तमिल ब्राह्मणवाद, पंजाब में नगरीय 
हिन्दूवाद तथा बम्बई में पारसी आधुनिकतावाद के विरुद्ध उपसंस्कृतियों की चुनौतियाँ। 
लो ने परम्परात्मक उपसं भ्रान्त (5५०-७॥७) संस्कृति के अभ्युदय को भारतीय 
राष्ट्रवाद के विश्लेषण में आधारभूत माना है। 


क्रिस्टिन डोबीन (972 : 2-9) ने दो प्रतिद्वन्द्दी अभिजन समूहों - सेठिया 
वर्ग के वणिक राजकुमारों तथा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त समूह - की विवेचना करते हुए 
बम्बई नगर की राजनीति की जटिल व्याख्या किया तथा यह निष्कर्ष दिया कि बम्बई 
नगर में सम्पत्ति एवं शिक्षा के नवीन अवसरों के विकास ने नये सामाजिक समूह को 
उभरने नहीं दिया। सेठिया के अन्तर्गत पारसी, बनिया, खोजा, मेमन, बोहरा, एवं 
गुजरात के भाटिया समूह शामिल थे, जबकि बौद्धिक समूह में निर्धन किन्तु शिक्षित 
जातियाँ प्रमुखत: चितपावन, ब्राह्मणू, एवं महाराष्ट्र की प्रभु शामिल थी। 


दक्षिण भारत के ऐतिहासिक विश्लेषण में इरचिस्क (969 : 7) ने यह 
निष्कर्ष दिया कि भारत में जहाँ-जहाँ आधुनिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली 
संस्थाओं का केन्द्रीकरण हुआ, वहाँ-वहाँ राजनीतिक जागरूकता का प्रादुर्भाव हुआ। 
उनके अनुसार 90 से 92 तक गैर ब्राह्मण हिन्दू जातियों में शिक्षा की तीव्र वृद्धि 
उस अवधि में मद्रास की राजनीति में उनके प्रवेश का आधारभूत कारण बना। इस 
प्रकार नव परम्परात्मक वैचारिकी के अन्तर्गत संस्थात्मक कारकों को आधार मानकर 
राष्ट्रवाद का विश्लेषण किया गया। 


हाल के वर्षों में कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार, जिसमें कुछ (प्रमुखत: 
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अनिल सील) ने नवपरम्परात्मक वैचारिकी के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का 
विश्लेषण किया था, एक नयी वैचारिकी को आधार बनाकर नवपरम्परात्मक एवं 
मार्क्सीय दोनों विश्लेषणों को चुनौती दिया। यह नयी वैचारिकी राजनीतिक वैचारिकी 
के रूप में प्रचलित है। इसके अन्तर्गत इतिहासकारों ने अखिल भारतीय अथवा 
प्रान्तीय स्तर की बजाय क्षेत्रीय स्तर पर अन्वेषण को महत्वपूर्ण माना तथा सामाजिक 
समूहों, जैसे - वर्ग, जाति की बजाय इन सामाजिक श्रेणियों के अन्त :सम्बन्धों पर 
अपना विश्लेषण केन्द्रित किया। इस सम्प्रदाय के इतिहासकार राजनीति को महज 
सामाजिक संवेगों अथवा आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति न मानकर उसे एक 
पृथक कार्यक्षेत्र मानते हैं, जिसके अपने पृथक नियम होते हैं (वाशब्रुक, 976 : 
0) । वाशब्रुक ने यह तर्क प्रतिपादित किया कि केवल वर्ग, समुदाय अथवा प्रस्थिति 
समूह के आधार पर राजनीतिक संगठन का निर्माण नहीं होता, अपितु शक्ति अर्जित 
करने की आकांक्षा राजनीतिक संगठन में आधारभूत होता है। उसने यह निष्कर्ष दिया 
कि वणिक, जमींदार, अधिवक्ता, ब्राह्मण, अस्पृश्य, हिन्दू, मुस्लिम सभी श्रेणी के 
व्यक्ति समान लक्ष्य-शक्ति अर्जन हेतु एक दूसरे के साथ मिल जुलकर कार्य करने 
को तैयार हुए। 


अनिल सील (973 : 3) ने यह निष्कर्ष दिया कि राजनीति की जड़ 
क्षेत्रीयता - जिला, म्युनिसिपलिटी, गाँव पर आधारित है। सील की मान्यता है कि 
आरम्भ में क्षेत्रीय आधारों पर स्रोतों के वितरण में ब्रिटिश को बहुत कम अधिकार 
था, यह शक्त क्षेत्रीय समूहों में केन्द्रित थी। अत: आधुनिक भारतीय इतिहास का 
विश्लेषण उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रवाद की प्राचीन वैचारिकी के आधार पर नहीं किया 
जा सकता। फ्राइटेन वर्ग ने भी गुण्टुर जिले के अपने अध्ययन में यह पाया कि शक्ति 
की दलाली क्षेत्रीय आधारों पर घटित होती थी। वाश ब्रुक (976 : 5-6) ने यह 
विश्लेषित किया कि क्षेत्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग एवं विरोध का प्रतिमान 
जातीय अथवा वर्गीय निष्ठा की बजाय शक्ति के प्रति वैयंक्तिक अपेक्षाओं के 
अनुरूप परिवर्तित होता रहता था। बायली (97) ने इलाहाबाद की राजनीति के 
विश्लेषण में क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षक रईस एवं आश्रितों के अन्तःसम्बन्धों को चुनावी 
राजनीति की मूलभूत इकाई के रूप में स्व्रीकारा। बायली ने इलाहाबाद की राजनीति 
में प्रोफेशनल समूहों के पृथक राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण किया है। उनका 
विश्लेषण वाशब्रुक एवं बेकर के निष्कर्ष के विपरीत है जो दक्षिण भारत के ऐतिहासिक 
विश्लेषण में इन समूहों के पृथक राजनीतिक महत्व को अस्वीकार करते हैं। 


राजनीतिक वैचारिकी के अन्तर्गत विभिन्‍न विश्लेषणों के आधार पर यह 
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निष्कर्ष निकलता है कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीयों का न तो कोई मध्यम वर्ग बना 
(जैसा मिश्र और पणिक्कर ने परिभाषित किया) न ही शिक्षित अभिजन वर्ग (जैसा 


” सील और ब्राउन ने परिभाषित किया) | वाशब्रुक ने लिखा कि ये शिक्षित समूह 


किसी उत्पादन के साधन से नहीं जुड़े थे, अपितु व्यावसायिक दृष्टि से वे दूसरों के 
सेवक थे जो विभिन्‍न समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व अलग-अलग स्वरूपों में करते 
थे। जैसे अदालत में अधिवक्ता के रूप में, काउंसिल में राजनीतिज्ञ के रूप में, 
इत्यादि। अत: इस परिकल्पना की गुंजाइश अत्यन्त सीमित है कि शिक्षित मध्यम 
प्रस्थिति समूह अपने हितों के लिए उच्च प्रस्थिति समूहों, जैसे - बम्बई के सेठिया, 
कलकत्ता के जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष करते। राय (980 : 35) ने इस बैचारिकी 
की आलोचना करते हुए यह लिखा कि इस सम्प्रदाय के इतिहासकारों ने राजनीति के 
क्षेत्र में बुदद सामाजिक समूहों की अन्तर क्रियाओं एवं संघर्षों का विश्लेषण किया 
है। यहाँ तक कि जाति (जो सील के विश्लेषण में आधारभूत माना गया) को भी इस 
सम्प्रदाय के युवा इतिहासकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है । राय ने यह निष्कर्ष दिया 
कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या का 
बृहद सामाजिक श्रेणियों में विभाजन किया गया जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय विशिष्टताओं 
को नजरन्दाज कर दिया गया। इस प्रकार जाति एवं समुदाय का वर्गीकरण राजनीतिक 
रणनीति की बजाय प्रशासनिक सुगमता पर आधारित था। राजनीतिक बैचारिकी के 
इतिहासकारों के विश्लेषण में इस प्रश्न पर जिज्ञासा नहीं दी गयी है कि प्रशासन की 
“विभाजन करो एवं शासन करो' की रणनीति के विरुद्ध किस प्रकार एक बृहद 
राष्टीय मंच का प्रादुर्भाव हुआ? 


भारतीय राष्ट्रवाद की इन परस्पर विरोधी वैचारिकी के परिणामस्वरूप आधुनिक 
भारतीय इतिहास का विश्लेषण भ्रमित हो गया है। किसी विन्दु पर मार्क्सीय बैचारिकी 
उचित प्रतीत होती है तो किसी अन्य बिन्दु पर नवपरम्परात्मक तथा राजनीतिक 
वैचारिकी के माध्यम से प्रकाश मिलता है। वस्तुत: भारत में राजनीतिक परिवर्तन की 
प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रही है जिसका किसी एक वैचारिकी के आधार पर निर्णयवादी 
विश्लेषण करना अवैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक एवं वैषयिक विश्लेषण करने हेतु 
अनुसंधानकर्ता को आर्थिक शक्तियों, संस्थात्मक अवसरों एवं क्षेत्रीय अन्त :सम्बन्धों 
के जटिल स्वरूप का समन्वित विश्लेषण करना होगा, जिसके अन्तर्गत राजनीतिक 
घटनाक्रमों की लम्बी अवधि में वर्गीय परिस्थिति के अप्रत्यक्ष प्रभाव, जाति एवं 
समुदाय की प्रान्तीय समरूपतायें तथा उनमें क्षेत्रीय अन्तराल, संरक्षक-आश्रिट 
अन्त/्सम्बन्धों की अल्पकालीन संयुक्तता तथा उनमें उत्तरोत्तर क्रमिक हास इन 
सबको उपयुक्त रूप से विश्लेषण की पृष्ठभूमि के अनुकूल शामिल करना होगा। 
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भारत में राष्ट्रीयता की समस्या 


भारत में राष्ट्रीयता की समस्या को प्रशासकों ने राष्ट्रीय एकता की समस्या के 
रूप में देखा है। इस दृष्टिकोण से भारत के किसी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय समूह के 
हितों पर आधारित आन्दोलन विघटनकारी, प्रतिक्रियावादी तथा राष्ट्रविरोधी आन्दोलन 
है, जिसका क्रूरतापूर्वक दमन किया जाना चाहिए स्वतंत्रता प्राप्ति के काल से ही 
राष्ट्रीयता के प्रश्नों के अविवेकपूर्ण समाधान, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में अभिव्यक्त 
लचीले एवं विरोधपूर्ण दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप केन्द्र एवं राज्य, राष्ट्रीय एवं 
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक; विभिन्‍न प्रजातीय, जातीय, भाषायी, क्षेत्रीय एवं धार्मिक समूहों 
में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हुआ है। 

संविधान के निर्माताओं ने इस प्रश्न पर मौन बनाए रखा कि आविर्भाव मे 
अने वाली राज्य इकाई के निर्माण प्रक्रिया की नीति क्या हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने अपने दृष्टिकोण से भाषायी एकरूपता तथा विशिष्ट भू-भाग में बसने वाली 
जनसंख्या की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्य की इकाई का 
निर्माण किया। इसने राज्य की निर्माण प्रक्रिया को पूर्णतया केन्द्र के दायित्व में सौंप 
दिया। केन्द्र ने राज्यों की सीमाओं एवं क्षेत्रफल को संशोधित करने, विघटित करने 
तथा पुनर्रचित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। 


भारत में क्षेत्रीय बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, धनिक, ग्रामीण समूहों तथा समर्थक 
जन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप भाषायी एवं भू-भागीय सांस्कृतिक आधारों पर 
इसके बड़े भू-भाग का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन में केन्द्र का दृष्टिकोण 
व्यावहारिक सुविधापरक , अनिश्चित, संशयात्मक, द्विविधापूर्ण तथा आन्दोलनों की 
गम्भीरता पर आधारित था। राष्ट्रीयता के प्रश्न तथा राज्य इकाई के निर्माण एवं 
पुनर्निर्माण की कोई औचित्यपूर्ण नीति नहीं निर्धारित की गयी। भारतीय संघ के 
पृथक होने सम्बन्धी राज्य के अधिकारों को बुर्जुआ राजनीतिक दलों तथा बुर्जुआ 
शासकों द्वारा विघटनकारी, पृथकतावादी एवं अनुमति न देने योग्य माना गया। 


भारत में राज्य की पूँजीवादी विकास नीति के परिणामस्वरूप अनेक राष्ट्रीय 
समस्याएँ एवं प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं । इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र एवं राज्य 
दूसरे क्षेत्र एवं राज्यों की तुलना में अधिक सम्पन्न होते गये हैं। राज्य की असमान 
विकास नीति के परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं नगरीय दोनें क्षेत्रों में विभिन्‍न समूहों एवं 
स्तरों अधिपति, मध्यम वर्ग, वेतनभोगी, मजदूर, ग्रामीण, निर्धन, जर्जर समूहों में 
तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि हुई है तथा बहुल जनसंख्या का ग्राम से नगर एवं एक राज्य 
से दूसरे राज्य में प्रवास की प्रक्रिया बढ़ी है, जिससे अनेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न 
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 अ्यरधरयसनक गयी हैं। कुछ भू-भागों में केन्द्र द्वारा आरोपित व्यवस्था क्रम से असंतोष के 
परिणामस्वरूप आन्दोलन का प्रादुर्भाव हो गया है, जैसे - विदर्भ आन्दोलन, झारखण्ड 
आन्दोलन, गोरखा आन्दोलन, आसाम, पंजाब, उत्तराखण्ड आदि पृथक्करण की माँग 
को लेकर होने वाले आन्दोलन जनजातीय समूहों द्वारा पृथक राज्य की माँग से 
सम्बन्धित आन्दोलन इत्यादि। 

भारत में राष्ट्रीयता से सम्बद्ध निम्नलिखित स्थापनाओं का समाज वैज्ञानिक 
विश्लेषण करना प्रासंगिक ही नहीं अनिवार्य भी है :- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


केन्द्र सरकार द्वारा भारत के संघीय स्वरूप को संगठित संरचना में संयोजित 
करने के प्रयास के बावजूद भारतीय गणतंत्र का इतिहास विभिन्‍न राष्ट्रीयता 
के संघर्षों तथा उसके दमन एवं विश्वासघाती घटनाओं से भरा है। 


भारत में राष्ट्रीयता के जटिल प्रश्नों की अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती आ 
रही है, जैसे - काश्मीर, नागा, मिजो के स्वनिर्धारण के अधिकार, तमिल का 
हिन्दी विरोध एवं स्वायत्तता का संघर्ष, विदर्भ, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, 
गोरखालैण्ड आदि का पृथक राज्य के लिए संघर्ष, असम आन्दोलन, लिपुरा 
एवं समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का केन्द्र विरोधी संघर्ष इत्यादि। इन संघर्षों से 
सम्बद्ध प्रश्नों की पर्याप्त विवेचना करना आवश्यक है, ताकि सामाजिक 
क्रान्ति में उन्हें संरक्षित कया जा सके। 


राष्ट्रीयता के विविध संघर्ष सहज एवं निहित स्वार्थों पर ही आधारित नहीं हैं; 
अपितु निराशाओं एवं जायज माँगों के दमन की अभिव्यक्ति हैं। 


भारत में राष्ट्रीयता से सम्बद्ध विविध संघर्ष अथवा आन्दोलन मूलत: केन्द्र के 
कम्प्रोडोर बुर्जुआ शासकों के विरुद्ध केन्द्रित आन्दोलन हैं जो भारत की 
सम्पूर्ण बाजार व्यवस्था पर अपना आधिपत्य कायम रखने के लिए इन 
आन्दोलनों का दमन करने,पर आतुर हैं। 

भारत की वर्तमान राजनीति में यह ज्वलन्त प्रश्न उभरा है कि भारतीय राज्य 
संरचना का स्वरूप केन्द्रीय संयुक्त व्यवस्था के रूप में कायम रहे, (जों 
कम्प्रोडोर बुर्जुआ के हितों का प्रतिनिधित्व करती है) अथवा संघीय व्यवस्था 
के उस संकल्पनात्मक स्वरूप में पुनर्गठित हो जिसमें विभिन्‍न राष्ट्रीयता के 
पूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध हों। इस दृष्टि से राष्ट्रीयता के संघर्ष जहाँ 
एक ओर बड़े बुर्जुआ के अस्तित्व का संघर्ष है वहीं दूसरी ओर विभिन्‍न 
राष्ट्रों के लोकतंत्र एवं बहुसंख्यक जनों की अस्मिता का संघर्ष है। वस्तुत: ये 
संघर्ष भारत में चल रही सामाजिक क्रान्ति के अविभाज्य अंग हैं, जिनकी 
उपयुक्त विवेचना करना आवश्यक है । 
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(च) भारत में राष्ट्रीयता की समस्था पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। 
राष्ट्रीयता से जुड़े विभिन्‍न प्रश्न जैसे पृथकता एवं स्वायत्तता की माँग, केन्द्र 
से आर्थिक वितरण, रोजगार, सेवा, बाजार, भूमिपुत्र के संरक्षण; क्षेत्रीय 
उद्योगों के विकास इत्यादि प्रश्न क्या सदैव प्रगतिशील, केन्द्र विरोधी एवं 
सामाजिक क्रान्ति में सहायक हैं, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। इसी 
प्रकार यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या क्षेत्रीय, भाषायी, नृवंशीय प्रजातीय 
तथा अन्य माँगों पर आधारित आन्दोलन (जिसे सामान्यतया राष्ट्रीयता आन्दोलन 
के अन्तर्गत शामिल किया गया है) देश में सामाजिक क्रान्ति की सफलता 
हेतु सदैव सर्वहारा की एकता उत्पन्न करते हैं? 


(छ) राष्ट्रीयता के प्रश्न पर मार्क्सवादी वाद-विवाद शाब्दिक अथवा अवधारणात्मक 
विप्लव के स्तर पर पहुँच चुका है, जिसमें विभेद, संशय एवं विरोधपूर्ण भाद 
निहित हैं, जैसे सम्पूर्ण राष्ट्र का बड़ा राष्ट्रवाद, लघुराष्ट्रवाद बनाम धर्मोन्माद, 
राष्ट्रीयता बनाम उपराष्ट्रवाद इत्यादि अवधारणाओं के प्रयोग असम आन्दोलन 
के परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी विवादों के दरग्यान उभरा है। अत: बहुल वर्गीय 
राष्ट्रीय] आन्दोलन के विभिन्‍न विचार विन्दुओं का विश्लेषण किया जाना 
अनिवार्य है। 
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7. भावल में सामाजिक अधिनियम एवं विविध 


ढुर्बल समूटों का स्थम्गजिक उत्थान 


प्रोण जयकान्त तिवारी 


भारतीय समाज एक बहुलक समाज है जिसकी विविधता विभिन्‍न सामाजिक 
समूहों के आधार पर परिलक्षित होती है। जाति, प्रजाति, जनजाति, धर्म, भाषा, लिंग, 
आदि विविध आधारों पर भिन्‍नताएँ भारतीय समाज की विशिष्टतायें हैं | स्वतंत्र भारत 
में विविध सामाजिक समूहों के उत्थान हेतु राज्य के द्वारा चेतन प्रयास किये जा रहे 
हैं। सामाजिक व्यवस्थापन अथवा सामाजिक विधानों के आधार पर दुर्बल समूहों को 
संरक्षण प्रदान करना भारत की सामाजिक विकास नीति की एक महत्त्वपूर्ण रणनीति 
बनाई गयी। वस्तुत: भारत के ऐतिहासिक विकास क्रम में विविध सामाजिक समूहों 
को सामाजिक-आर्थिक विकास का समान अवसर नहीं मिल सका। भारतीय सामाजिक 
संरचना के श्रेणीक्रम में ऊपर के सोपानक्रग में शामिल समूह नीचे के सोपानक्रम में 
शामिल समूहों की अपेक्षा पहले एवं अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुए जबकि 
निचले सोपानक्रम के कुछ समूहों को सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार होना 
पड़ा। परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत में इन विविध दुर्बल समूहों के लिए जहाँ एक 
ओर विशेष कल्याण कार्यक्रम चलाये गये वहीं दूसरी ओर सामाजिक विधानों के 
माध्यम से उनको संरक्षण प्रदाककरते हुए उनकी सामाजिक निर्योग्यताओं के निराकरण 
करने का प्रयास किया गया। इन दुर्बल समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समूह एवं महिला - 
प्रत्येक समूह के सामाजिक उत्थान के विशेष प्रयास परिलक्षित होते हैं, जिनका 
अवलोकन पृथक-पृथक रूप से किया जा सकता है। 


(क ) अनुसूचित जातियाँ 


हिन्दू समाज जाति की सामाजिक संरचना पर आधारित है जिसमें 'शुद्र ' 
जातियाँ जाति श्रेणीक्रम में सबसे निम्न सोपानक्रम पर व्यवस्थित हैं। इन्हें विविध 
नामों से सम्बोधित किया गया है। अस्पृश्य अथवा अछूत, दलित, बाहरी जाति, 
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3 इत्यादि। सन्‌ 935 के भारतीय विधान में इन दलित जातियों को कुछ विशेष 
सुविधाएँ-प्रदान करने के लिए एक अनुसूची तैयार की गयी एवं इस अनुसूची में 
शामिल जातियों को वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जाति कहा गया। 

स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु उन्हें निम्न संवैधानिक 
संरक्षण प्रदान किया गया : 

अनुच्छेद - 45 के अन्तर्गत विविध प्राविधान बनाये गये :- 

() राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, जन्मस्थान अथवा 
इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 

(2) केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार 
पर कोई नागरिक (अ) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक 
मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश अथवा (ब) साधारण जनता के उपयोग के 
लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम 
स्थानों के उपभोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, प्रतिबन्ध या शर्त के 
अधीन न होगा। 

अनुच्छेद 6 : राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सभी 
नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 

अनुच्छेद 7 : अस्पृश्यता का अन्त किया गया एवं इसका किसी भी रूप में आचरण 
निषिद्ध किया गया। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना 
अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा। 

अनुच्छेद 9 : अनुसूचित जातियों को कोई भी धन्धा या व्यापार अपनाने की पूर्ण 
स्वतंत्रता प्राप्त की गयी। 

अनुच्छेद 23 : धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी 
मनुष्य का व्यापार एवं उससे बलात श्रम (बेगार) लेना कानून के अनुसार 
दण्डनीय होगा। 

अनुच्छेद 29 : राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में 
प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा। 

अनुच्छेद 38 : राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक कार्य साधन के रूप में 
स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा 
जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी 
संस्थाओं को अनुप्राणित करे। 
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अनुच्छेद 46 : राज्य जनता के दुर्बल विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी 
से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका 
संरक्षण करेगा। 
अनुच्छेद 64 एवं 338 : अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं सुरक्षा के प्रयोजन से 
राज्यों में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना तथा के़न्द्र में 
एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्राविधान बनाया गया। 
अनुच्छेद 330, 332 एवं 334 : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को 
संसद एवं राजकीय विधान मण्डलों में 30 वर्ष की अवधि तक विशेष 
प्रतिनिधित्व की सुविधा दी गयी। 
अनुच्छेद 335 : सरकारी नौकरियों में इनकी नियुक्ति के हितों का ध्यान रखना 
सरकार का कर्तव्य है। अत: इनके लिए स्थान सुरक्षित किया गया। 
अनुच्छेद 340 : राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य 
पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक दशाओं के अध्ययन एवं संवर्द्धन हेतु 
आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 
अनुच्छेद 344 : राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के आधार पर 
किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर सकता है। 
इन संवैधानिक प्राविधानों के अतिरिक्त भारत सरकार ने कुछ अधिनियम भी 
पारित किया जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं को दूर किया 
जा सके। ये अधिनियम हैं : ऊस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 955; नागरिक अधिकार 
संरक्षण अधिनियम, 955; अपराध एवं चुनाव नियम संशोधन अधिनियम, 969; 
अस्पृश्यता अपराध संशोधन अधिनियम, 973; इत्यादि। इसके अतिरिक्त विविध 
कल्याणकारी कार्यों - केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन, छात्रवृत्ति एवं आर्थिक 
अनुदान, स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, भूमि सुधार, आवास निर्माण, 
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, पेयजल की व्यवस्था, विद्यालय, सहकारी समिति, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना, आदि के आधार पर 
अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु प्रयास जारी हैं। 


अनुसूचित जातियों का सामाजिक उत्थान : समीक्षा 


सामाजिक व्यवस्थापन, विधानों, कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों ने अनुसूचित 
जातियों का उत्थान किस सीमा तक किया है? इसकी समीक्षा इन समूहों में समय - 
समय पर किये गये विविध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर की जा सकती 
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है। चांडी दास (969) ने अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया कि 
अनुसूचित जातियाँ कहाँ तक समानता के लक्ष्य के करीब पहुँची हैं? उन्होंने यह 
पाया कि भूमि सुधार के कार्यक्रमों के बावजूद उनकी भू-स्वामित्व की मात्रा एवं 
आकार गैर अनुसूचित जातियों की अपेक्षा काफी निम्न है तथा आर्थिक एवं सामाजिक 
गतिशीलता की प्रक्रिया में उनकी स्थिति दयनीय है। रामास्वामी (974) ने अपने 
अध्ययन में पाया कि बहुत सारे आरक्षित सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं 
तथा उनकी शिक्षा के स्तर में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। प्रेमी (974) ने यह 
निष्कर्ष दिया कि जागरूकता एवं स्वीकृति बढ़ाये बगैर अनुसूचित जातियों में शिक्षा 
निचले तबके तक नहीं फैल सकती तथा असमान समूहों में समान सुविधा के विस्तार 
के द्वारा समानता नहीं हासिल की जा सकती। 

चौहान (967) ने यह निष्कर्ष दिया कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा के 
प्रसार ने उन समूहों में भी सभ्य समाजों की भाँति सामाजिक वर्ग भेद उत्पन्न किया 
है। चिटनिस (972) ने यह पाया कि भैट्रिक के पश्चात्‌ मिलने वाली छात्रवृत्ति का 
वितरण एवं उपयोग सही नहीं है। रामास्वामी ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक- 
आर्थिक प्रस्थिति की विवेचना करते हुए यह बताया कि उनका समूह समरूपीय नहीं 
है बल्कि उनमें भी अशुद्धता,धर्म, सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के आधार पर श्रेणीक्रम 
एवं स्तर हैं। हेराल्ड, सबरवाल, सच्चिदानंद आदि ने अनुसूचित जाति के अभिजन 
एवं सामान्य जनों में असमानता को दर्शाया है। मलिक (१979) ने यह पाया कि 
अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता के कारण उनकी अन्तःक्रिया, आकांक्षा, 
जागरूकता एवं परिवार का प्रतिमान भी बदला है ओर वे सामाजिक दृष्टि से 
एकीकृत हुए हैं। डस्किन एवं लींच ने बंगलौर में अनुसूचित जाति के संगठन (संघ) 
की नगरीय क्षेत्रों में राजनीतिक सक्रियता एवं गाँव से बाहर उनकी भूमिका का 
विश्लेषण किया है। मेन्चर एवं महार ने भी अनुसूचित जातियों की राजनीतिक 
गतिशीलता का उल्लेख किया है। 

आर्थिक अवसरों के लिए प्रतिस्पर्द्धा एवं उच्च प्रस्थिति की होड़, सामाजिक 
गतिशीलता एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में अवरोध, उच्च जातियों द्वारा निम्न 
जातियों के शोषण, निम्न जातियों की आर्थिक पीड़ा एवं अभावबोध, निम्न जातियों 
में बढ़ती जागरूकता एवं संगठनात्मक एकता, निजी सेनाओं के गठन, आदि कारकों 
ने भारत में जातीय संघर्ष बढ़ाया है, जिसका सबसे ज्यादा उदाहरण बिहार में दिखाई 
पड़ता है। जैसे - मई 977 में बेलछी में धनिक कुर्मी जमींदारों द्वारा आठ हरिजनों 
को जिन्दा जलाया जाना, 978 में विश्रामपुर में कुर्मियों द्वारा कई भूमिहीन कृषक 
मजदूरों की हत्या, 980 में जरपा एवं पारसबीधा में भूमिहारों के द्वारा यादवों की 
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हत्या, प्रत्युत्तर में दोहिजा में याददों द्वारा भूमिहारों की हत्या, बेनियापट्टी, गोपालपुर, 
कालिया, पिपरा, पुपरी गाँवों में कुर्मियों द्वारा हरिजनों की हत्या, 987 में चेचनी में 
7 यादवों की हत्या के विरोध में 54 राजपूतों की हत्या, 987 में दलेलचक भगौरा 
में उच्च जातियों की हत्या, 99 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के समर्थक निम्नजातियों 
की हत्या, इसके प्रत्युत्तर में 2 फरवरी 992 को गया जिले के बारा गाँव में 42 
भूमिहार (सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के समर्थकों ) की हत्था, इत्यादि। बिहार के अतिरिक्त 
अन्य राज्यों के विविध क्षेत्रों - आगरा, पन्तनगर, मराठवाड़ा, वाजितपुर, राजस्थान 
के भरतपुर जिले के कुम्हेर के 992 के जातीय संघर्ष, इत्यादि। सिंह (979) ने 
गुजरात के मेडिकल कालेज में दाखिला हेतु होने वाले जातियुद्ध में वर्गीय चरित्र को 
अभिव्यक्त किया है। बिहार, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में होने वाले जातीय संघर्षों का 
विश्लेषण करते हुए मुकर्जी (98) ने यह निष्कर्ष दिया कि जातीय दंगे उन क्षेत्रों 
में अधिक हैं जहाँ जाति आधारितःसामाजिक अभाव बोध वर्गीय आर्थिक अभावबोध 
से प्रत्यक्ष सहसम्बन्धित हैं। 

वागीश्वरी (972) ने हरिजन एवं गैर हरिजन समूहों के आय एवं व्यवसाय 
की तुलना करते हुए यह पाया कि 970 में हरिजनों की प्रति व्यक्ति आय 227 रुपये 
थी जबकि गैर हरिजनों की प्रति व्यक्ति आय 406 रुपये थी। उसने पाया कि सभी 
आर्थिक सूचकों - भू-स्वामित्व के आकार, नियोजन, आय, बचत के आधार पर 
हरिजनों की स्थिति 950 से 970 के बीच गैर हरिजनों की अपेक्षा अधिक दयनीय 
हुई है। इसीलिए हरिजनों पर हमले, अत्याचार, हत्या आदि घटनाएँ बढ़ी हैं | जहाँ- 
जहाँ हरिजनों ने इन अत्याचारों का प्रतिरोध किया वहाँ उन्हें बड़े जमींदारों द्वारा 
सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। 

बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा हरिजन उत्पीड़न की घटनाएँ अधिक 
परिलक्षित होती हैं। सिन्हा (१977) ने बिहार की परिस्थितियों का अध्ययन करते 
हुए इन्हें हरिजनों के विरुद्ध वर्ग युद्ध कहा है न कि हरिजन उत्पीड़न। उन्होंने यह 
निष्कर्ष दिया कि करगधर, बेलछी, पटहड्डा, गोपालपुर, धरमपुर आदि स्थानों पर 
लोग इसलिए नहीं मारे गये कि वे हरिजन थे बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे धनी एवं 
प्रभुत्वशाली जमींदारों के कृषक श्रमिक एवं बटाईदार थे तथा दोनों के वर्गीय हित का 
टकराव अधिक मुखर हो गया था। शर्मा (980) की मान्यता है कि वर्गीय टकराव 
का तर्क आंशिक सत्य है। इन हरिजनों पर उच्च जातियों द्वारा किये गये इन उत्पीड़नों 
में हरिजनीयता का भाव अवश्य शामिल था। 

निष्कर्षत: यह कहा जां सकता है कि सामाजिक विधानों एवं कल्याण 
कार्यक्रमों ने अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाया है 


( 8 ) भारत का समाजशास्त्र 


किन्तु अनुसूचित जातियों के उत्थान का लक्ष्य अभी अधूरा है। 
( ख ) अनुसूचित जनजातियाँ 


अनुसूचित जनजाति को आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन, आदि नामों से 
भी पुकारा गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 (१) के अन्तर्गत 950 में राष्ट्रपति 
द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति आदेश में भारत के 272 आदिवासी समूहों को 
अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है। कालान्तर में संसद के अधिनियम के 
माध्यम से कुछ अन्य आदिवासी समूहों को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में 
शामिल किया गया। 


अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक विधान एवं कल्याण कार्यक्रमों का 
विस्तृत विवरण “भारत में जनजातीय विकास' नामक नवें (पृष्ठ १६३-१७४) 
अध्याय के अन्तर्गत किया गया है। उक्त अध्याय में वर्णित तथ्यों के आधार पर भारत 
में अनुसूचित जाति के सामाजिक उत्थान का अवलोकन किया जा सकता है। 


(ग ) अन्य पिछड़ा वर्ग 
पिछड़े वर्ग की अवधारणा 


“पिछड़े वर्ग की अवधारणा का भारतीय संदर्भ में एक विशेष अर्थ है। मार्क्स 
के आर्थिक वर्ग की अवधारणा की भाँति भारत में पिछड़े वर्ग का सम्बोधन सिर्फ 
आर्थिक आधार पर पिछड़े समूह के लिए नहीं किया गया बल्कि जन्म के आधार पर 
बंद प्रस्थिति समूहों के समुच्चय को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यह 
आवश्यक नहीं कि प्रत्येक वर्ग जो अन्य उच्च वर्गों की अपेक्षा पिछड़ा है, पिछड़े वर्ग 
की श्रेणी में शामिल कर लिया जाय। बल्कि राज्य के द्वारा विशिष्ट एवं समान 
विशेषताओं वाले लोगों के एक भाग को एक निर्धारण प्रक्रिया के आधार पर पिछड़े 
वर्ग में शामिल किया गया है।” 


भारत में पिछड़ेपन के निर्धारण की विशिष्ट कसौटियाँ हैं। यहाँ पिछड़ापन 
किसी व्यक्ति विशेष की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रस्थिति पर आधारित 
नहीं अपितु सामाजिक समूह की प्रस्थिति पर आधारित है जिसकी सदस्यता व्यक्ति 
को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। पिछड़े वर्गों की विशिष्ट समस्याएँ हैं जिनका 
आविर्भाव भारतीय समाज की परम्पराओं एवं तदनन्तर ऐतिहासिक शक्तियों के 
परिप्रेक्ष्य में हुआ है। इन ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भारत में राज्य के 
द्वारा पिछड़े वर्गों की सूची बनाई गयी है तथा उनके उत्थान हेतु कुछ विशेष सरकारी 
रियायतें प्रदान की गयी हैं। 


भारत का समाजशास्त्र ( 9 ) 


भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए अलग-अलग संज्ञा दी गयी है। 
अनुच्छेद 5 (4) एवं 340 में “सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग' कहा गया है 
जबकि अनुच्छेद 6(4) में सिर्फ “पिछड़े वर्ग' के रूप में पुकारा गया है तथा 
अनुच्छेद 46 में “लोगों के कमजोर समूह ' की संज्ञा दी गयी। इस प्रकार संवैधानिक 
दृष्टि से इन विभिन्‍न संज्ञाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख समस्या यह है कि पिछड़े वर्ग को 
किस प्रकार परिभाषित किया जाय? इसी कारणवश संविधान के पाँच दशक के 
इतिहास के बावजूद भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान एवं कसोटियों के निर्धारण में 
विवाद परिलक्षित होता है। 

भारत में पिछड़ा वर्ग एक समरूपीय आर्थिक श्रेणी नहीं है। पिछड़े वर्ग के 
तीन प्रमुख भाग हैं : अनुसूचित जाति (हरिजन), अनुसूचित जनजाति (गिरिजन) 
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (इतरजन) | भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ता है किन्तु अन्य पिछड़े वर्गों की स्पष्ट 
आकृति नहीं दिखाई पड़ती। केन्द्रीय सरकार के द्वारा जहाँ अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट सूची बनाई गयी है तथा इस सूची में संशोधन का 
अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है उस प्रकार की अखिल भारतीय स्तर पर अन्य 
पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं बनाई गयी, प्रत्येक राज्य में पिछड़ेपन को अलग- 
अलग आधारों पर परिभाषित कर पृथक-पृथक सूची बनाई गयी है। पिछड़े वर्ग का 
प्रयोग संविधान में सामान्य अर्थ में किया गया है जिसमें अनिश्चित प्रस्थिति वाले 
समुदायों की श्रेणियाँ शामिल हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएँ भी अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित जनजाति की समस्याओं से पृथक हैं। इस आधार पर इन तीनों समूहों 
को एक विन्दु से ऊपर एक समान मानना उचित नहीं। 

अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत क्या केवल पिछड़ी जातियाँ ही शामिल हो 
सकती हैं अथवा अन्य समूहों को भी इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? 
भारतीय न्यायपालिका ने इर्स प्रश्न का उत्तर देते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि पिछड़े 
वर्ग का दायरा पिछड़ी जातियों से बड़ा है जिसमें अन्य समूह भी शामिल हैं। 
न्यायपालिका का तक॑ यह है कि भारतीय समाज एक बहुलक समाज है जिसमें हिन्दू 
के अलावा अन्य धर्मानुयायी समूह भी रहते हैं जिनमें जातियाँ नहीं हैं। ये गेर हिन्दू 
समूह भी सदियों तक सामाजिक अपमान, शैक्षणिक पिछड़ापन एवं आर्थिक उत्पीड़न 
के शिकार रहे हैं। इसलिए संविधान इन लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक न्याय, पद एवं अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा को सुरक्षित 
करना चाहती है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्ग के क्षेत्र को बढ़ाया है। उसका मत है 
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कि वे लोग जो अपनी संतान को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं जिनके 
आधार पर वे गुणात्मक शिक्षा ग्रहण किये बच्चों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें, उन्हें संरक्षण 
दिया जाना चाहिए। इस आधार पर स्वतंत्रता सेनानी, जो स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न 
रहने के कारण अपने अश्रितों को प्रतिस्पर्द्धात्मक शिक्षा नहीं प्रदान करा सके, उनके 
लिए भी आरक्षण की सुविधा का विस्तार किया गया। 

अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के प्रयास में तीन प्रकार के दृष्टिकोण 
परिलक्षित होते हैं : (अ) पिछड़ा वर्ग आयोग का दृष्टिकोण, (ब) बुद्धिजीवियों की 
विचार गोष्ठी से उभरा दृष्टिकोण, एवं (स) न्यायिक दृष्टिकोण। 
( अ) पिछड़ा वर्ग आयोग का दृष्टिकोण 

संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार 
दिया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के 
अध्ययन एवं उनके उत्थान हेतु आयोग का गठन कर सकता है। इस अनुच्छेद के 
अनुरूप भारत में दो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया - केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग 
आयोग एवं मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग। 

केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 953 को काका साहेब 
कालेलकर के नेतृत्व में किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 955 को सौंपा। 
इस आयोग के अनुसार पिछड़ा वर्ग के निर्धारण की निम्न कसौटियाँ बताई गर्यी : 
(क) व्यवसाय 
(ख) साक्षरता का प्रतिशत अथवा सामान्य शिक्षा का स्तर 
(ग) विभिन क्षेत्रों में अभावबोध 
(घ) जाति श्रेणीक्रम में सामाजिक पद 
(ड) सरकारी सेवा, व्यापार, वीणिज्य एवं उद्योग में प्रतिनिधित्व 
(च) बगैर संसाधनों वाले लघु कृषकों की संख्या। 

इन कसौटियों के आधार पर आयोग ने भारत में 2399 समुदायों को सामाजिक 
एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जिसमें लगभग 70 प्रतिशत कुल आबादी 
शामिल थी। इस रिपोर्ट में पिछड़ेपन की पहचान हेतु कोई सर्वसम्मत विचार नहीं 
उभरा बल्कि अलग-अलग विचार प्रतिपादित किया गया एवं अन्त में जाति को 
पिछड़ेपन का महत्त्वपूर्ण आधार बताया गया। आयोग की संस्तुतियाँ न तो आयोग के 
अध्यक्ष को स्वीकार्य थीं और न ही केन्द्रीय सरकार को। आयोग के अध्यक्ष ने जाति 
पर आधारित नीति को मुस्लिम, ईसाई आदि समुदायों के लिए दुष्परिणाम उत्पन्न 


च्ाी 


भारत का समाजशास्त्र (2 ) 











करने वाली नीति बताया। केन्द्र सरकार ने भी आयोग के सुझावों को अस्वीकार कर 
दिया। 

जनता पार्टी के शासनकाल में केन्द्रीय सरकार ने 20 दिसम्बर 979 का 
बी०पी० मण्डल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसने 
अपनी रिपोर्ट 3 दिसम्बर 980 को सौंपा। आयोग ने भारत के 407 जिलों में से 
405 जिलों के सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक 
पिछड़ेपन के  निर्धारक बताया : 


( क ) सामाजिक निर्धारक 


(१) सामाजिक पिछड़ेपन में दूसरों के बराबर मानी गयी जातियाँ/वर्ग 

(2) जीविकोपार्जन हेतु प्रमुखत: शारीरिक श्रम पर आधारित जातियाँ/वर्ग 

(3) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें 7 वर्ष की आयु से कम उम्र में युवतियों एवं युवकों 
के विवाह का दर राज्य द्वारा निर्धारित औसत दर से 25 प्रतिशत अधिक है। 

(4) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें महिलाओं की श्रम शक्ति राज्य के औसत दर से 25 
प्रतिशत अधिक है। 


(ख ) शैक्षणिक निर्धारक 

(5) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें 5 से 5 वर्ष के बच्चों के विद्यालय में प्रवेश का दर 
राज्य के औसत दर से 25 प्रतिशत नीचे है। 

(6) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें बच्चों के स्कूल छोड़ने का दर राज्य के औसत दर से 
25 प्रतिशत अधिक है। 


(7) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें हाईस्कूल पास विद्यार्थियों का दर राज्य के औसत दर 
से 25 प्रतिशत नीचे है। 


(ग) आर्थिक निर्शारक 


(8) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें पारिवारिक सम्पत्ति का दर राज्य के औसत दर से 25 
प्रतिशत कम है। 

(9) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें कच्चे आवासों में रहने वाले परिवार का दर राज्य के 
औसत दर से 25 प्रतिशत कम है। 

(१0) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक घरों में शुद्ध जल का स्रोत आधे 
किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। 

(११) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें उपभोग हेतु लिये गये ऋणी परिवारों का दर राज्य के 
औसत दर से 25 प्रतिशत अधिक है। 


( 22 ) भारत का समाजशास्त्र 





मंडल आयोग ने 3743 हिन्दू एवं गैर हिन्दू जातियों एवं समूहों की पहचान 
अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में किया जो कुल आबादी के 52 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व 
करती है। आयोग ने इनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की। 


(ब ) बौद्द्धिक विचार गोष्ठियों/वाद विवादों से उभरा दृष्टिकोण 


बौद्धिक संगोष्ठियों में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के विन्दु पर काफी 
परिचर्चा की गयी। नयी दिल्ली में 979 में पिछड़े वर्ग पर आयोजित अखिल 
भारतीय सेमिनार में दो प्रकार के दृष्टिकोण उभरे। पहले दृष्टिकोण के अनुसार 
पिछड़ेपन की पहचान करनी भ्रामक एवं अव्यावहारिक है । दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण 
के अनुसार केवल जाति को आधार बनाकर पिछड़ेपन को नहीं परिभाषित किया जा 
सकता क्योंकि जाति अपर्याप्त आधार है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जाति एवं 
आर्थिक निर्धनता दोनों के समन्वय के आधार पर पिछड़ेपन की पहचान की जानी 
चाहिए। 


(स ) न्यायपालिका का दृष्टिकोण 


सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धारण में जाति के अलावा 
व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आवास की दशा, शिक्षा का स्तर, आदि अन्य आधारों को 
भी महत्त्वपूर्ण माना। विविध मुकदमों - एम०आर० बालाजी बनाम मैसूर राज्य 
(963), आर० चित्नलेखा बनाम मैसूर राज्य (964) , ए०आई०आर० १963 एवं 
१964 में जारी निर्देशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि 
जाति एक महत्त्वपूर्ण आधार होते हुए भी पिछड़ेपन के निर्धारण का एक मात्र आधार 
नहीं हो सकती। 


अन्य पिछड़े वर्गों का वैधानिक आरक्षण 


१3 अगस्त 990 को भारते सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू 
करने का निर्णय लिया एवं केन्द्रीय सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए 27 प्रतिशत पद आरक्षित करने की घोषणा की। यह आरक्षण अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पहले से मिलने वाले 5 एवं 7.5 प्रतिशत 
आरक्षण के अतिरिक्त था। केन्द्र के आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए विभिन्‍न 
राज्यों में भी पिछड़े वर्ग को वैधानिक आरक्षण प्रदान किया गया। 

अन्य पिछड़े वर्गों के वैधानिक संरक्षण एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
जनजातियों के संरक्षण में अन्तर यह है कि जहाँ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
जनजातियों के लिए सार्वजनिक नियोजन, शिक्षण संस्थाओं , राष्ट्रीय संसद एवं 


भारत का समाजशास्त्र ( 423 ) 





प्रान्तीय विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्राविधान-बनाया गया वहीं अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए अनुच्छेद 5 (4) के अन्तर्गत केवल सार्वजनिक नियोजन एवं शिक्षण 
संस्थाओं में आरक्षण का प्रात्रिधान बनाया गया। 

भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की आरक्षण नीति के विरुद्ध 
व्छोई जन असंतोष एवं जन आन्दोलन नहीं उभरा वहीं अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण 
ने जन असंतोष, विरोध एवं आन्दोलन को उभारा। आरक्षण विरोधी आन्दोलन 
हिंसात्मक एवं अहेंसात्मक दोनों रूपों में काफी समय तक जारी रहा। सर्वोच्च 
अदालत में आरक्षण के विरोध में मुकदमें से लेकर युवकों द्वारा आत्मदाह तक भी 
किया गया। किन्तु अन्ततः सर्वोच्च.न्याचालय ने सरकार की आरक्षण कार्यवाही को 
जारी रखने के पक्ष में अपना निर्णय दिया। 


पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सरकारी नीति ने भारत के बुद्धिजीवियों एवं 
समाज वेज्ञानिकों में विवाद उत्पन्न किया। आंद्रे जेते (990) ने यह मत व्यक्त 
किया कि जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की नीति 
मूलत: सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाने के लक्ष्य पर आधारित है वहीं अन्य 
पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नीति मूलत: शक्ति संतुलन कायम करने के लक्ष्य पर 
आधारित है। उनकी दृष्टि में पहले प्रकार का आरक्षण संविधान की आचार संहिताओं 
के अनुरूप है वहीं दूसरे प्रकार की आरक्षण नीति न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर के शब्दों 
में संविधान के साथ छलावा है। एम० एन० श्रीनिगस (990) ने यह मत व्यक्त 
किया कि अनुसूचित जातियाँ उत्पीड़न, शोष॑ण एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार 
हुई हैं तथा अनुसूचित जनजातियाँ भी लम्बे समय तक समाज की मुख्य धारा से 
पृथक रही हैं। अत: इन दोनों समूहों को आरक्षण दिया जाना उचित है किन्तु अन्य 
पिछड़े वर्गों की समाज-ऐतिहासिक परिस्थितियाँ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
जनजातियों से भिन्‍न रही हैं। अत: इनके पिछड़ेपन को गरीबी उन्मूलन एवं अन्य 
विकास कार्यक्रमों के आधार पर दूर किया जाना चाहिए, आरक्षण के आधार पर 
नहीं। 
संवैधानिक आरक्षण का परिणाम 

संवैधानिक आरक्षण की नीति के क्रियान्वयन ने विभिन्‍न लाभार्थी समूहों को 

किस प्रकार प्रभावित किया है ? विभिन्‍न सामाजिक समूहों के सामाजिक उत्थान में 

. आरक्षण कहाँ तक सहायक हुए हैं? इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक आरक्षण के 
परिणामों का समाजवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। इसके प्रमुख परिणाम 
निम्नलिखित हैं :- 


६ 24 ) भारत का समाजशास्त्र 


आरक्षण की नीति ने पिछड़े वर्गों के सामूहिक उत्थान की बजाय छोटे समूह 
को लाभान्वित किया है। कननाइकल (१982), मेन्डेलसोन (986), नारायण 
(१972) , सच्चिदानन्द (977) आदि के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष यह प्रतिपादित 
: करते हैं कि आरक्षण ने लाभार्थियों एवं बहुजनों में सामाजिक अन्तर बढ़ाया है। कुछ 
लाभार्थी अभिजन जो सामाजिक श्रेणीक्रम में ऊपर पहुँच गये, उन्होंने अपने समुदाय 
से नाता तोड़कर बृहद समाज के शक्तिशाली समूहों से नाता जोड़ लिया है। अः्यृश्य 
विधायक वस्तुतः भूमिहीन अस्पृश्य समूह से नहीं आते बल्कि दूसरी पीढ़ी के . 
आर्थिक समृद्ध परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा प्रतिवर्ष सामान्य अस्पृश्य 
ग्रामीण निर्धनों से उनकी दूरी बढ़ती जाती है। 


आरक्षण नीति के अन्दर यह प्राविधान बनाया गया है कि कोई जाति या वर्ग 
जिसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है वह परिस्थितियों के समरूप नहीं पाये जाने 
पर आरक्षण की परिधि से बाहर किया जा सकता है। पटवर्धन (968 ) , बन्दोपाध्याय 
(977) , आदि के अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि आरक्षण के लाभार्थी हरिजनों 
में नगरीय उच्च जाति के अभिजन की तरह बनने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। 
सच्चिदानन्द (977) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि हरिजन अभिजन आरक्षण 
के लाभ लेने हेतु पिछड़े वर्ग में अपना स्थान बनाये रखते हैं किन्तु वे अपनी 
सामाजिक प्रस्थिति एवं सम्मान को बढ़ाने हेतु प्रयत्तशील रहते हैं। दूसरी ओर 
आरक्षण की नीति ने दुर्डल आर्थिक स्थिति वाले उच्च जातियों में गैर संस्कृतिकरण 
की प्रक्रिया को बढ़ाया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर ने 
अपनी रिपोर्ट (१977) में यह उल्लेख किया कि बहुत सारे मामलों में उच्च जाति के 
सदस्यों ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जाति 
की सदस्यता के झूठे प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया। 


आरक्षण की प्रक्रिया ने जाति व्यवस्था को स्थायी बनाया है। यह प्रक्रिया 
समतामूलक समाज के विकास पें बाधक है। आरक्षण की नीति का उद्देश्य अवश्य 
यह है कि पिछड़े वर्गों को विकसित वगों के समान लाया जाय किन्तु व्यवहार में यह 
प्रक्रिया जाति व्यवस्था को स्थिर करती है। 


यद्यपि यह सही है कि शुद्र एवं अस्पृश्य जातियाँ ऐतिहासिक रूप में पिछड़ी 
रही हैं किन्तु इस सत्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उच्च हिन्दू यातियों 
और गैर हिन्दू समूह का एक बड़ा भाग भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहा है। आरक्षण 
की नीति ने इन सवर्ण समूहों एवं समुदायों को पिछड़ापन की परिधि से बाहर रखते 
हुए इन्हें आरक्षण के लाभों से वंचित रखा है, जो उचित नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार 
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आरक्षण की नीति एवं व्यवहार ने पिछड़ेपन की यथार्थता को नजरअन्दाज किया है। 


आरक्षण की प्रक्रिया ने पिछड़े समूहों की निष्क्रियता को बढ़ाया है। आरक्षण 
के लाभार्थी समूहों में आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन की भावना का हास हुआ है [वे 
आरक्षण के लाभ को जारी रखने के प्रति सच्ेष्ट हैं किन्तु अपने समूह की प्रगति के 
प्रति प्रयासशील नहीं हैं। 


आरक्षण की नीति ने सामाजिक विभाजन एवं विभेदों को तीत्र बनाया है। 
परिणामत : उच्च जातियों एवं आरक्षित जातियों में जातीय तनाव एवं संघर्ष की घटनाएँ 
बढ़ी हैं। आरक्षण की प्रक्रिया ने सामाजिक समरसता को आघात पहुँचाया है। 


आरक्षण के आधार पर कम योग्य एवं अक्षम व्यक्ति भी प्रशासन में नियुक्त 
हुए हैं, परिणामस्वरूप प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है। आरक्षण के आधार 
पर प्रोन्नति दिये जाने के कारण जहाँ एक ओर अक्षमता को प्रोत्साहन मिला है वहीं 
दूसरी ओर कार्य के प्रति ईमानदारी की भावना कम हुई है। 


इन नकारात्मक परिणामों के अतिरिक्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन ने कुछ 
सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किये हैं। शिक्षण संस्थाओं, सरकारी नियोजनों एवं 
प्रतिनिधि संस्थाओं में पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ी है। उनकी राजनीतिक चेतना में 
वृद्धि ने भारत में विभिन्‍न स्तरों पर नेतृत्व का स्वरूप भी बदला है। उच्च जातियों का 
वर्चस्व कम हुआ है एवं पिछड़ी जातियाँ संप्रभू जाति के रूप में उभरी हैं। 


अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन का परिणाम कुछ पिछड़ी 
जातियों- अहिर, कुर्मी, कोइरी, आदि के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहा, 
क्योंकि इन जातियों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध एवं शिक्षित परिवार के 
सदस्यों ने आरक्षण का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया। इन अनुभवों के आधार पर 
कुछ राज्यों में संसाधनों के परीक्षण की नीति अपनाई गयी जिसके आधार पर एक 
निश्चित सीमा से ऊपर की आय वाले व्यक्तियों को आरक्षण की परिधि से बाहर 
किया जा सके। इस परीक्षण को मलाईदार परत (क्रीमीलेयर) की जाँच कहा गया 
जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से विकसित सदस्यों को 
पिछड़े वर्ग के आरक्षण की परिधि से बाहर रखने की दलील रखी गयी। 6 अगस्त, 
2002 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा संशोधन विधेयक, 2002 के अन्तर्गत क्रीमीलेयर 
की सीमा एक लाख रुपया वार्षिक से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गयी। क्रीमीलेयर 
की जाँच में आय के परीक्षण की कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण अदालत ने भारत 
सरकार को आय की गणना के आधारों - मासिक आमदनी, भू-स्वामित्व का 
आकार, प्रति व्यक्ति अथवा प्रति परिवार को आधार मानना, आदि को स्पष्ट करने 


(१26 ) भारत का समाजशास्त्र 


का निर्देश दिया। कोई स्पष्ट एवं प्रमाणिक व्याख्या के अभाव में क्रीमीलेयर के 
आधार पर उच्च आर्थिक प्रस्थिति वाले पिछड़े समूहों को आरक्षण के लाभ से वंचित 
करने का प्रयास सफल नहीं हो सका, परिणामस्वरूप आरक्षण के लाभार्थियों का 
दायरा सीमित अन्तःसमूहों में सिमटा हुआ परिलक्षित होता है। 


(घ ) अल्पसंख्यक समूह 
अल्पसंख्यक की अवधारणा 


अल्पसंख्यक का शाब्दिक अर्थ है संख्या में कम अथवा छोटा होना | वेब्सटर 
शब्दकोष के अनुसार अल्पसंख्यक वह प्रजातीय, धार्मिक अथवा राजनीतिक समूह 
है जो बड़े नियंत्रणकारी समूह से भिन्‍न होता है। आक्सफोर्ड शब्दकोष में अल्पसंख्यक 
को छोटे, हीन अथवा अधीन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। शब्दकोष की परिभाषा 
के अनुसार अल्पसंख्यक के चार निर्धारक तत्व हैं : (अ) सांख्यकीय दृष्टि से 
अल्पसंख्यक समूह छोटा होता है जिसकी संख्या बड़े समूह की संख्या की आधी 
अथवा कम होती है; (ब) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अल्पसंख्यक समूह में वृहद समूह 
से पृथकता का भाव रहता है; (स) समाज-सांस्कृतिक दृष्टि से अल्पसंख्यक वह 
प्रजातीय, धार्मिक अथवा राजनीतिक समूह है जिसके आस-पास अधिकांश लोग 
दूसरे प्रजातीय, धार्मिक अथवा राजनीतिक समूह वाले हैं; (द) परिस्थितिकीय दृष्टि 
से अल्पसंख्यक बड़े नियंत्रणकारी समूह की अपेक्षा छोटी, हीन, अधीनस्थ दशा 
अथवा तथ्य है। 

भारतीय संविधान में चार अनुच्छेदों - 29(), 30, 350 अ' तथा 350 ब! 
के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया, किन्तु अल्पसंख्यक को संविधान 
में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। संविधान के स्पष्ट निर्देशों के अभाव में उच्चतम 
न्यायालय ने आधे से कम संख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 
स्वीकारा है। किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से यह धारणा कि अल्पसंख्यक समूह संख्या में 
च्यून एवं अधीनस्थ होता है, सदैव सही नहीं प्रतीत होता। उदाहरणार्थ दक्षिण 
अफ्रीका में 40 मिलियन. से भी कम आबादी वाला यूरोपियन गोरा समूह ॥3 
मिलियन अफ्रीकी काले समूह को अल्पसंख्यक समूह के रूप में स्वीकारते हुए 
उसपर अपना आधिपत्य कायम रखा। समाजशास्त्रियों ने अल्पसंख्यक समूह को 
प्रजाति, राष्ट्रीयता, धर्म अथवा भाषा के आधार पर पृथक समूह के रूप में अभिव्यक्त 
किया है। 

वाग्ले एवं हैरिस (964) ने समाजवैज्ञानिक दृष्टि से अल्पसंख्यक की निम्न 
पाँच विशेषताएँ बताया : 
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(क) अल्पसंख्यक वह सामाजिक समूह है जिसके सदस्य दूसरे प्रभुत्वशाली समूह 
से शक्ति सम्पन्नता में अन्तर के कारण भेदभाव, पृथकता, उत्पीड़न अथवा 
क्लेश का अनुभव करते हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि यह अल्पसंख्यक समूह 
प्रभुत्वशाली समूह के लाभ के स्रोत होते हैं क्योंकि उनके साथ किये जाने 
वाले भेदभाव के आधार पर उन्हें विशेष अधिकार एवं प्रस्थिति प्राप्त होती 
है। 

(ख) अल्पसंख्यक को उनकी शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर 
प्रभुत्वशाली समूह से पृथक किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर 
उन्हें सामाजिक संरचना में कम वांछनीय पदों पर स्थान दिया जाता है। 


(ग) अल्पसंख्यक एक स्वचेतन सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य आपस 
में एकता का भाव रखते हैं। यह एकरूपता का भाव अल्पसंख्यक समूहों में 
समान यातना एवं दबाव के अनुभव के आधार पर पनपता है। 


(घ) अल्पसंख्यक समूह की सदस्यता वैकल्पिक नहीं बल्कि प्रदत्त होती है। 
उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति के समक्ष यह चुनने का अवसर नहीं होता कि वह 
गोरा अथवा काला होगा, यह प्रस्थिति उसे जन्म के आधार पर मिलती है। 


(ड) अल्पसंख्यक समूह अन्तर्विवाही होता है अर्थात्‌ इसके सदस्य अपने समूह में 
ही विवाह करते हैं। प्रभुत्वशाली समूह अपने सदस्यों को अल्पसंख्यक समूह 
के सदस्य के साथ विवाह करने को हतोत्साहित करता है। 


स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यक समूह 


भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है किन्तु इसे 
परिभाषित नहीं किया गया। न्यायपालिका की दृष्टि से भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यक 
समूह हैं : भाषायी अल्पसंख्यक समूह तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह ! समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से अल्पसंख्यक की सूची में जातीय एवं जनजातीय आधारों को भी शामिल 
किया गया है। 


धार्मिक अल्पसंख्यक समूह 


धार्मिक आधार पर हिन्दू धर्मावलम्बी समूह सबसे बड़ा (82%) समूह है। 
अन्य धर्म के अनुयायी जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे 
समूह हैं : मुस्लिम (.4%) , ईसाई (2.4%), सिक्ख (2.0%) , बौद्ध (07%) , 
जैन (0.5%) तथा अन्य (0.4%) जिनमें पारसी, बहाई, आदि धर्मावलम्बी समूह 
हैं। 
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जातीय एवं जनजातीय अल्पसंख्यक समूह 


जातीय आधार पर अनुसूचित जाति (हरिजन) (5.8%) तथा अनुसूचित 
जनजाति (गिरिजन) (8.0%) अल्पसंख्यक़ समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। 


भाषायी अल्पसंख्यक समूह 


भारतीय संविधान द्वारा प्रमाणिक 8 भाषाओं में सर्वाधिक (38%) हिन्दी भाषी 
समूह हैं। इसके बाद बंग्ला एवं तेलगू भाषा बोलने वालों की संख्या (8.2%) है। 
संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषायी समूह हैं : मराठी (7.7%), 
तमिल (6.9%) , उर्दू (5.2%), गुजराती (4.7%), मलयालम (4.0%), कन्‍्नड़ 
(4.0%) , उड़िया (3.6%) , पंजाबी (3.0%) , असगी (.6%) , कश्मीरी (0.5%) 
एवं सिन्धी (0.3%) | इनमें से अधिकांश भाषायी समूह किसी विशेष राज्य में बसे 
हुए हैं किन्तु उनका कुछ भाग अन्य निकटवर्ती राज्यों में भी बसा हुआ है, मसलन 
- बंग्लाभाषी बंगाल के अलावा असम, बिहार, उड़ीसा में भी बसे हुए हैं, उंडियाभाषी 
पश्चिम बंगाल एवं आसाम में भी बसे हुए हैं, इत्यादि। दूसरे राज्यों में ये भाषायी 
समूह अल्पसंख्यक समूह की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं । हिन्दी अन्य भाषाओं 
की भाँति किसी एक राज्य की बजाय आठ राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त 
केन्द्रशासित प्रदेश दिल्‍ली में प्रमुख रूप से बोली जाती है। अन्य राज्यों में हिन्दी समूह 
अल्पसंख्यक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


अल्पसंख्यक समूहों का वैधानिक संरक्षण 


भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूहों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अनेक 
प्राविधान बनाये गये। अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के 
अनुरूप किसी भी धर्म को अपननि एवं उसके प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान 
की गयी। अनुच्छेद 29 के अनुसार (१) भारत के किसी भू-भाग में रहने वाले 
व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के चयन एवं रसको सुरक्षित रखने का 
अधिकार दिया गया, एवं (2) राज्य पोषित एवं अनुदान प्राप्त किसी शिक्षण संस्था 
में धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इसमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से 
वंचित न करने का प्राविधान बनाया गया। अनुच्छेद 30 के अनुसार (१) भाषायी एवं 
धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुरूप शिक्षण संस्था 
स्थापित करने एवं उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया, एवं (2) यह 
प्राविधान बनाया गया कि किसी शिक्षण संस्था को आर्थिक अनुदान प्रदान करने में 


भारत का समाजशास्त्र | ( 429 ) 











राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि वह संस्था किसी भाषायी 
अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक व्यक्ति के प्रबन्धन में है। अनुच्छेद 33 के अनुसार 
एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद में दो सीट आरक्षित किया गया। अनुच्छेद 336 
के अनुसार (१) एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सरकारी नियोजन में स्वतंत्रता 
(१947) से अगले दो वर्षों तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व की भाँति जारी रखने, (2) 
अगले दो वर्षों में क्रमशः १0 प्रतिशत कम करने, एवं (3) आरक्षित पदों के 
अतिरिक्त अन्य पदों पर भी एंग्लो इंडियन व्यक्ति को दूसरों के समान योग्य होने पर 
नियुक्ति से वंचित न करने का प्राविधान बनाया गया। अनुच्छेद 337 के अनुसार 
एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए 37 मार्च, 948 के पूर्व स्थापित शिक्षण 
संस्थाओं का राजकीय अनुदान अगले तीन वर्षों तक जारी रखने एवं तीन-तीन वर्षों 
के अन्तराल पर क्रमशः 0 प्रतिशत अनुदान कम किये जाने का प्राविधान बनाया 
गया। 


अल्पसंख्यक समूह : समस्‍यायें एवं समाधान 


भारत में अल्पसंख्यक समूहों के परिप्रेक्ष्य में दो प्रमुख समस्‍यायें हैं : (क) 
विभिन्‍न अल्पसंख्यक समूह अपनी अस्मिता को किस प्रकार सुरक्षित रखें? तथा 
(ख) अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी अस्मिता को लेकर किये जाने वाले संघर्षों के 
परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की अस्मिता कैसे सुरक्षित रहे ? 


मुस्लिम अस्मिता 


धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों में सबसे बड़ा समूह है मुस्लिम धर्मानुयायियों 
का समूह। स्वतंत्र॒द्ा के बाद भारत एवं पाकिस्तान विभाजन एवं मुसलमानों के 
विस्थापन के परिणामस्वरूप भारतीय मुसलमानों की संख्या घटी; 94 में उनकी 
संख्या कुल आबादी की 24, प्रतिशत थी जो 957 में 9.9 प्रतिशत रह गयी। इसके 
परिणामस्वरूप उनमें अपने अस्तित्व की असुरक्षा का भय पैदा हुआ। दूसरी ओर 
हिन्दू जनमानस में यह भाव विकसित हुआ कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम 
समुदाय ही जिम्मेदार था, अत: वे स्थायी रूप से उनके विरोधी हो गये। इन परिस्थितियों 
में स्वतंत्र भारत में राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि मुसलमानों 
में असुरक्षा का भय कैसे कम किया जाय एवं उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में कैसे 
आत्मसात्‌ किया जाय? इसके प्र॒त्यु्तर में राज्य ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनायी। 
किन्तु भारतीय धर्म निरपेक्षता की नीति अब तक सभी नागरिकों के लिए समान 
आचारसंहिता लागू करने में असफल रही है। 


मुसलमानों ने सदैव इस्लाम धर्म पर आधारित अपनी पहचान कायम रखने 


( 30 ) भारत का समाजशास्त्र 


हेतु दृढ़तापूर्वक प्रयास किया। स्वतंत्रता से पूर्व इस्लाम धर्म की एकरूपता के आधार 
पर अपने लिए गृह भूमि की उनकी माँग की परिणति राष्ट्र के विभाजन के रूप में 
हुई। विभाजन के पश्चात्‌ भारत में बचे मुसलमानों के समक्ष हिन्दुत्व की शक्तियों से 
वैचारिक चुनौती मिली जिसके परिणामस्वरूप उनकी पहचान का संकट एवं अस्मिता 
कायम रखने की जद्दोजहद में तीत्रता आयी। पडगांवकर (993) ने गोलवरकर 
के उस कथन को उद्धृत किया है जिसकी प्रतिध्वनि मुस्लिम जनमानस को आन्दोलित 
करती रही। गोलवरकर ने कहा “'हिन्दुस्तान में गैर हिन्दू समूहों की हिन्दू संस्कृति 
एवं धर्म अपनाना होगा, हिन्दू धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा व्यक्त करनी होगी, हिन्दू 
प्रजाति एवं संस्कृति के गौरव को स्वीकारना होगा तथा किसी विशेषाधिकार की माँग 
नहीं करनी होगी।'! 


भारत में उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद के अभ्युदय, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर 
गुजरात के दंगे तक की ऐतिहासिक घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों में असुरक्षा का 
भय बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदायों में भारत की धर्म निरपेक्षता, जो 
वैयक्तिक अधिकारों, असहमति की स्वतंत्रता, समान आचार सुंहित्ता को प्रोत्साहित 
करती है, से भी खतरे का भाव उत्पन्न हुआ है। हाल ही में गौधरा के घटनाक्रम से 
उभरे हिन्दू मुस्लिम दंगे में गुजरात सरकार द्वारा दंगों को रोकने के प्रयासों में 
हिन्दूपरक नीति अपनाये जाने के आरोपों ने राजनीतिक विवाद उत्पन्न किया है। 
भारतीय राज्य के समक्ष प्रमुख चुनौती यह है कि वह अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को 
कैसे विश्वसनीय बनाये तथा धर्म आधारित राजनीतिक पृथकतावादी प्रवृत्तियों का 
सम्यक हल किस भाँति ढूँढ़े। 


सिक्‍्ख अस्मिता 


भारतीय इतिहास में सिक्ख धर्म की एक विशिष्ट भूमिका रही है। हिन्दुओं ने 
सिक्‍्ख धर्म, को एक सुधार एवं प्रतिरोध आन्दोलन के रूप में स्वीकारा। ब्रिटिश 
प्रशासन ने सिक्‍्खों को रणबांकुरा के रूप में मान्यता देते हुए राजकीय सैना में उन्हें 
प्रतिष्ठा एवं पद दिया। स्वतंत्र भारत में सिक्‍खों को जहाँ एक ओर सेना की सबल 
बाँह माना गया वहीं दूसरी ओर हरित क्रान्ति का अग्रदूत माना गया। 

ब्रिटिश शासनकाल में सत्ता हस्तान्तरण की वार्ता प्रक्रिया में अंग्रेजों ने हिन्दू 
एवं मुसलमानों के अलावा सिक्‍खों को भी*तीसरे दावेदार के रूप में मान्यता दी। 
किन्तु चूँकि भारतीय भू-भाग के किसी क्षेत्र पर उनका बहुमत नहीं था इसलिए 
सिक्‍्खों को मुसलमानों की भाँति पृथक क्षेत्रीय आधार नहीं प्राप्त हो सका। स्वतंत्रता 
के पश्चात्‌ आधुनिकीकरण की विविध प्रक्रियाओं - शिक्षा, संचार, राजनीतिकरण, 


भारत का समाजशास्त्र ( 43 ) 








नगरीकरण, औद्योगीकरण आदि ने सिकखों में पंजाबी राष्ट्रवाद की भावना को 
जगाया। अकाली दल के रूप में सिकक्‍खों की धार्मिक एवं क्षेत्रीय मनोवृत्तियों को 
अभिव्यक्त किया जाता रहा। सिक्ख अस्मिता की प्रमुख समस्या है खालिस्तान की 
स्थापना एवं राजनीतिक सत्ता में भागीदारी प्राप्त करना। इन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य 
में भारतीय राज्य के समक्ष प्रमुख प्रकार्य है - सिक्ख एवं हिन्दू, जो सदियों तक एक 
दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे से लेन-देन करते रहे, उनमें सहअस्तित्व एवं 
समन्वय स्थापित करना। 


मुस्लिम एवं सिक्‍्ख समुदायों के अतिरिक्त ईसाई एवं बौद्ध धर्मानुयायी भी 
हाल के वर्षों में अपनी अस्मिता के लिए चेतनशील हुए हैं। अन्य धर्मावलम्बी 
समूह- जैन, पारसी, बहाई, आदि की सक्रियता कम परिलक्षित नहीं होती है। इन 
समूहों द्वारा अपनी पहचान एवं अस्मिता को सँजोने के प्रयास सतह में दबे होने के 
कारण भारतीय राष्ट्रवाद के समक्ष गम्भीर समस्या के रूप में नहीं उभरे हैं। 


भाषायी अस्मिता 


स्वतंत्र भारत में पृथकतावादी आन्दोलन के तीन प्रमुख आधार हैं : भाषा, 
जनजाति एवं धर्म। इन तीनों में से भाषा को सबसे पहतो राज्य निर्माण के वैधानिक 
आधार के रूप में मान्यता एवं स्त्रीकृति प्रदान की गयी | द्वितीय चरण में जनजातीय 
एवं नृजातीय आधारों को स्वीकृति देते हुए झारखंड, छत्तीसगट्‌, उत्तरांचल राज्यों 
का गठन किया गया। उत्तर पूर्व में गोरखालैंड एवं बोडोलैंड जैसे पृथकतावादी 
आन्दोलनों का सिलसिला जारी है। धार्मिक आधार पर खालिस्तान एवं आजाद 
काश्मीर के निर्माण की माँग भी उठी है किन्तु इसे वैधानिक आधार के रूप में 
मान्यता नहीं मिली है। 


भाषायी आधार पर अक्टूबर 953 में तेलगूभाषी राज्य आन्श्रप्रदेश के निर्माण 
के पश्चात्‌ भारत के विविध क्षेत्रों - गुजरात, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड आदि में 
पृथकतावादी आन्दोलन का दौर शुरू हुआ। दर आयोग ने 949 में भाषायी आधार 
पर राज्य के गठन के सिद्धान्त को अस्वीकार किया था, किन्तु कांग्रेस आयोग ने 
अपवाद के रूप में आंं्रप्रदेश राज्य के गठन को स्वीकारा। दिसम्बर 953 में सरकार 
ने नये राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की जिसकी संस्तुतियों को राज्य पुनर्गठन 
बिल, 956 में शामिल किया गया। कालान्तर में बम्बई राज्य को मराठी एवं गुजराती 
भाषायी क्षेत्रों के आधार पर बाँटा गया। पंजाब के दो टुकड़े किये गये - पंजाब एवं 
हरियाणा, आसाम में से नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय राज्यों का 
निर्माण किया गया। 


(32 ) भारत का समाजशास्त्र 


भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन को प्रक्रिया ने कई क्षेत्रीय आन्दोलनों को 
जन्म दिया जैसे - 969 से 97 के बीच तेलंगाना का पृथकताठादी आन्दोलन, 
विदर्भ आस्दोलन, द्रविड़स्तान आन्दोलन इत्यादि। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ 
कि विभिन्‍न राज्यों में गैर भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के प्रति वैर की भावना 
विकसित हुई। भूमि पुत्र (सन ऑफ द स्वायल) की क्षेत्रीय वैचारिकी ने विभिन्‍न 
राज्यों में सेना के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे - बम्बई में शिवसेना, बंगाल में 
बंग्ला सेना इत्यादि। क्षेत्रीय मुदूदों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ 
जैसे- तृणमूल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, द्रविण पार्टी, तेलगूदेशम पार्टी आदि। बाहरी 
व्यक्तियों के प्रति शंका एवं घृणा की प्रवृत्ति उभरी, जैसे - च्ारखंड में दीकू (गैर 
आदिवासी) के प्रति, आसाम में बंगाली मुस्लिम के प्रति अभिव्यक्ति, इत्यादि। 

भाषा के आधार पर कोई राज्य एक भाषायी राज्य के रूप में नहीं दिखता 
बल्कि प्रत्येक राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक समूह परिलक्षित होते हैं। भारत की 
भाषायी विविधता के इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक यह है कि राज्य की नीति ऐसी हो 
जिसके द्वारा भाषायी अल्पसंख्यक समूहों में उपेक्षा अथवा भेदभाव की भावना 
विकसित न हो। 
( ड?) महिला 

महिला उत्थान हेतु भारत में सामाजिक विधानों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों 
में बाँठ जा सकदा है : (अ) विवाह, (ब) सम्पत्ति, एवं (स) नियोजन। विवाह 
से सम्बन्धित अधिनियमों में विवाह की आय, पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, दहेज 
निरोध, विवाह के स्वरूप, जीवन साथी के चयन में स्वतंत्रता आदि के प्राविधान 
बनाये गये हैं। सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिनियमाँ में उत्तराधिकार, गोद लेने एवं 
भरण-पोषण, संरक्षता, सम्पत्ति पर अधिकार, आदि के प्राविधान बनाये गये हैं। 
नियोजन से सम्बन्धित विधानी में नियुक्ति, सुरक्षा, मातृत्व लाभ, कार्य के घण्टे, 
मजदूरी, अवकाश, कार्य के स्वरूप एवं कार्यभार, कार्यस्थल की दशाओं, बीमारी 
एवं चिकित्सा, अश्रितों के लाभ आदि से सम्बन्धित प्राविधान बनाये गये हैं। प्रमुख 
विधान निम्नलिखित हैं :- 


सती प्रथा निषेध अधिनियम, 829 


राजा राममोहन राय के प्रयास से 829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित 
किया गया जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी विश्ववा को सती होने के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता करेगा तो वह दण्डनीय 
अपराधी होगा। 


भारत का समाजशास्त्र (433 ) 





बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 929 


यह अधिनियम राय हरविलास शारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप पारित 
हुआ, इसलिए इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। यद्यपि यह अधिनियम १929 में 
पारित हुआ किन्तु कानून के रूप में अप्रैल, 930 से लागू किया गया। इसके 
अनुसार बाल विवाह को रोकने का प्रयत्न किया जायेगा किन्तु विवाह हो जाने के 
बाद कोई विवाह अवैध नहीं माना जायेगा। विवाह के समय वर की आयु ॥8 वर्ष 
एवं कन्या की आयु १5 वर्ष से कम होना दण्डनीय बनाया गया। बाद में 978 में 
संशोधन के आधार पर विवाह की आयु को वर के लिए 2 वर्ष तथा कन्या के लिए 
8 वर्ष किया गया। इसकी अवहेलना को गैर जमानती अपराध माना गया एवं इसके 
लिए वर, संरक्षक या माता-पिता, पंडित को 3 माह की कैद एंवं 000 रुपये के 
आर्थिक दण्ड का प्राविधान बनाया गया। स्त्री को जेल न भेजने एवं पूर्व सूचना 
मिलने पर अदालत को इस विवाह को रोकने का अधिकार दिया गया। विवाह के 
एक वर्ष के उपरान्त किसी कारवाई पर विचार न करने का प्राविधान बनाया गया। 


हिन्दूं विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 946 


इस अधिनियम के द्वारा समान गीत्न एवं प्रवर में वर वधू के विवाह को 
कानूनी वैधता प्रदान की गयी। 
हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, 949 

इसके द्वारा प्रतिलोम विवाह को कानूनी वैधतां दी गयी किन्तु हिन्दू एवं 
मुस्लिम धर्म के सदस्यों के बीच विवाह को स्वीकृति नहीं मिली। 
विशेष विवाह अधिनियम, 872, 923, 954 


१872 के अधिनियम्‌ में दो अलग-अलग धर्मावलम्बियों के बीच विवाह की 
कानूनी स्वीकृति हेतु उन्हें यह घोषित करना पड़ता था कि वे किसी धर्म को नहीं 
मानते हैं। 923 में इस प्रकार के किसी घोषणा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया 
गया। 954 के अधिनियम में अन्तरधर्मी विवाह को बैधता प्रदान की गयी एवं 
विवाह विच्छेद का भी अधिकार दिया गया। 


हिन्दू विवाह अधिनियम, 955 


यह अधिनियम १8 मई,955 में जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर शेष सारे 
भारत में हिन्दू, जैन, सिक्ख एवं बौद्ध धर्म के लिए लागू किया गया। इसके द्वारा 8 
वर्ष के युवक एवं 5 वर्ष की युवती को विवाह की वैधता प्रदान की गयी, बशर्ते दोनों 


(34 ) भारत का समाजशास्त्र 


पक्ष निषेधात्मक (सपिण्ड) सम्बन्धों के अन्तर्गत न हों। पति-पत्नी को आवेदन पत्र 
देने से दो वर्ष पूर्व से साथ छोड़ने, अत्याचार, अतिरिक्त यौन सम्बन्ध, कुष्ठ रोग आदि 
आधारों पर न्यायिक पृथक्करण का अधिकार दिया गया। अधिनियम की धारा 43 के 
अन्तर्गत परव्यक्तिगमन, धर्म परिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, सन्यास, गुप्त रोग, दो 
वर्ष या अधिक समय से सहवास न करने के आधार पर पति अथवा पत्नी को विवाह 
विच्छेद हेतु कानूनी बैधता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। पति के द्वारा दूसरा 
विवाह करने अथवा बलात्कार या अप्राकृतिक व्यभिचार के अपराधी होने की दशा में 
भी पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए आवेदन देने का अधिकार मिला। 986 में इस 
अधिनियम में संशोधन के आधार पर आपसी तालमेल के अभाव एवं पारस्परिक 
सहमति के आधार पर भी विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गयी एवं तलाक के एक वर्ष 
पश्चात्‌ पुनर्विवाह का अधिकार भी दिया गया। अधिनियम में प्रार्थी (पति अथवा 
पत्नी) को प्रतिवादी से पृथककरण के दरम्यान भरण-पोषण का खर्च एवं विवाह 
विच्छेद के बाद जीवन निर्वाह के खर्च दिलाने का प्राविधान बनाया गया। 


हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 856 


इसके द्वारा पति की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे विवाह एवं उससे उत्पन्न संतान 
को वैधता प्रदान की गयी। मृत पति की सम्पत्ति पर पुनर्विवाह करने वाली विधवा 
का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि पति के वसीयतनामे में उसे 
पुनर्विवाह के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश न प्राप्त हो या पति के परिवार वालों से कोई 
समझौता हुआ हो। 


दहेज निरोधक अधिनियम, 967 


यह अधिनियम १ जुलाई, 967 से लागू है ।इसके प्राविधान मुस्लिम समुदायों 
पर लागू नहीं हैं।इसके अनुसार 2000 रुपये तक के उपहार को स्वीकृति दी गयी किन्तु 
इससे अधिक दहेज के लेन-देन पर, अथवा लेन-देन में मदद करने पर 6 माह के 
कारावास एवं पाँच हजार के अर्थदण्ड का प्राविधान बनाया गया। दहेज के लेन-देन 
के एक वर्ष के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी,के मजिस्ट्रेट की अदालत में लिखित शिकायत के 
उपरान्त अदालत को इस पर विचार करने का अधिकार दिया गया। जून, 986 में इस 
नियम में संशोधन करते हुए इसे अधिक प्रभावी एवं कठोर बनाया गया। 


मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 939 


मुस्लिम शरियत के अनुसार पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विवाह 
विच्छेद का अधिकार नहीं था। इस निर्योग्यता को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 


भारत का समाजजशास्त्र ( 435 ) 


के आधार पर दूर किया गया। इसके अनुसार मुस्लिम स्त्री को पति के चार वर्ष की 
अवधि तक गायब रहने, दो वर्ष से पत्नी के भरण-पोषण की व्यवस्था न करने, पति 
को सात या अधिक वर्षों के कैद की सजा होने, नपुंसकता, पागलपन, कुष्ठ रोग, 
धर्मान्तरण, परस्त्रीगमन, क्रूर आचरण आदि आधारों पर विवाह विच्छेद करने का 
वैधानिक अधिकार दिया गया। तलाक हेतु पत्नी को पृथक रहने (इृद्दत का पालन 
करने ) की अवधि पूरा करने के पश्चात्‌ दूसरे विवाह की इजाजत दी गयी तथा इद्दत 
की अवधि में पत्नी के भरण-पोषण का खर्च पति द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान 
बनाया गया। इस अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष 
में तलाक के पश्चात्‌ उसके पति को भरण-पोषण के खर्च वहन करने का निर्णय 
दिया जिस पर मुस्लिम नेताओं ने अपने वैयक्तिक कानून में सर्वोच्च न्यायालय की 
दखलन्दाजी का विरोध किया एवं सरकार को विधान में संशोधन करना पड़ा। 
भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 872 , 89 , 4903 , 494, 
4920 एवं 4928 

इस अधिनियम एवं इनमें होने वाले संशोधनों के आधार पर भारतीय ईसाईयों 
में वर-वधू के विवाह स्थल (चर्च), विवाह के समय (6 बजे प्रात: से 7 बजे सायं 
तक) , न्यूनतम आयु एवं विवाह के समय की दशाओं (जीवित पति/पत्नी न होने) 
का प्राविधान बनाया गया। भारतीय तलाक अधिनियम, 869 के द्वारा तलाक की 
परिस्थितियों, पृथक्करण, संरक्षण एवं पुनर्विवाह के प्राविधान बनाये गये। ईसाई 
विवाह में दहेज की प्रथा नहीं लागू है एवं विधवा पुनर्विवाह न केवल स्वीकृत है 
बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है। 

महिलाओं की सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिनियम निम्न हैं :- 
हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 939 

इस अधिनियम के आधार पर पति की मृत्यु के उपरान्त उसकी विधवा को 
लड़के के बराबर हिस्सा दिया गया। किन्तु अपने जीवनकाल में उसे संयुक्त हिन्दू 
परिवार की सम्पत्ति को उपभोग करने के अलावा बेचने का अधिकार नहीं दिया 
गया। 
हिन्दू उत्तताधिकार अधिनियम, 956 
ह इस अधिनियम के आधार पर हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति पर सीमित अधिकार 
समाप्त करके पूर्ण अधिकार दिया गया। स्त्री को पुत्री, पत्नी एवं माता.के रूप में 
पारिवारिक सम्पत्ति पर पुरुषों के समान उपभोग करने, दान देने अथवा बेचने का 
अधिकार प्राप्त हुआ। 


(36 ) भारत का समाजशास्त्र 





इनाम लेना एवं भरण-पोषण अधिनियम, 956 

इस अधिनियम के आधार पर हिन्दू पति को गोद लेने हेतु पत्नी की सहमति 
अनिवार्य किया गया। पहले केवल लड़के को डी गोद ले सकता था किन्तु इस 
अधिनियम के आधार पर लड़की को भी गोद लेने का प्राविधान बनाया गया। गोद 
लेने का अधिकार पुरुष के अलावा स्त्री को भी दिया गया बशर्ते कि वह पति की 
सहमति ले ले। अधिनियम के अन्तर्गत लड़का अथवा लड़की दोनों दत्तक बन 
सकते हैं ! इसके लिए हिन्दू होना, अविवाहित होना तथा १5 वर्ष की आयु को पूरा 
करना आवश्यक है। इस विधान से पूर्व वृद्ध या रोगग्रस्त माता-पिता तथा संतानों के 
- भरण-पोषण के लिए पुत्र या पुरुष पर ही दायित्व था किन्तु इस अधिनियम के 
उपरान्त पुत्र और पुत्री अर्थात्‌ पुरुष और स्त्री दोनों को भरण-पोषण करने के लिए 
बाध्य किया गया। पति से पत्नी को मिलने वाले भरण-पोषण की मात्रा आदि के 
सम्बन्ध में 946 में हिन्दू विवाहित स्त्रियों के लिए पृथक निवास तथा भरण-पोषण 
अधिनियम बनाया गया था। 956 के इस अधिनियम में इसकी व्यवस्थाओं को 
दोहराते हुए न्यायालयों को पत्नी के भरण-पोषण की मात्रा तय करने का अधिकार 
दिया गया। ेल्‍ 

स्त्रियों के नियोजन सम्बन्धी विधान निम्नलिखित हैं :- 
फैक्ट्री अधिनियम, 948 


इस अधिनियम के द्वारा फैक्ट्री में कार्योजित महिलाओं के कार्य के घण्टे, 
पुरुषों के समान वेतन/मजदूरी, कार्यभार, कार्यस्थल पर शौचालय की सुविधा, 
शिशुओं के देखभाल हेतु क्रेच की सुविधा आदि के प्राविधान बनाये गये। ' 
कार्योजित राज्य बीमा अधिनियम, 948 

इस अधिनियम के द्वारा कार्योजित महिलाओं को बीमारी, प्रसव, अपंगता, 
आश्रितता एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में विविध सुरक्षा के प्राविधान बनाये गये। 
खनन अधिनियम, 952 

इसके अन्तर्गत कोयला एवं अन्य खनिज खदानों में काम करने वाली महिला 
को खान में जमीन के नीचे काम पर लगाया जाना प्रतिबन्धित किया गया। 
मातृत्व लाभ अधिनियम, 967 


इसके द्वारा कार्योजित महिलाओं को प्रसव से चार सप्ताह पूर्व से लेकर प्रसव 
के चार सप्ताह पश्चात्‌ तक सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्राविधान 
बनाया गया। 


भारत का समाजजश्ास्त्र ( 437 ) 








समान मजदूरी अधिनियम, 976 
इस अधिनियम के माध्यम से महिला श्रमिकों की मजदूरी पुरुष श्रमिकों के 


' बराबर करने का प्राविधान बनाया गया तथा इसकी अवहेलना करने वालों के लिए 


दण्ड का प्राविधान बनाया गया। 


इन सामाजिक विधानों ने महिलाओं की प्रस्थिति को कुछ हद तक सुधारा है 
किन्तु व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण में आंशिक सफलता ही मिल सकी है। 
इसके प्रमुख कारक हैं :- () ये सामाजिक अधिनियम बहुत कम हैं तथा महिलाओं 
की बहुआयामी समस्याओं में से केवल कुछ समस्या को ही छू पाते हैं। (2) ये 
अधिनियम असंतुलित हैं अर्थात्‌ कुछ अधिनियम अधिक यथार्थ एवं शुद्ध हैं तो कुछ 
में यथार्थता एवं सच्चाई का अभाव है। (3) कुछ विधानों की रचना एवं वाक्य 
विन्यास इतना ढुलमुल है कि उनका उचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। (4) 
इन विधानों को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण (एजेन्सी) अक्षम, महँगा, एवं 
जटिल है। यही कारण है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता एवं 
अधिकार मिले हुए हैं किन्तु इसके बावजूद उन्हें व्यावहारिक जीवन में अपमान एवं 
यातना के अवसरों को बर्दाश्त करने की विवश॒ता से जूझना पड़ता है। महिलाओं की 
अधीनस्थता, आश्रितता एवं शोषण की दशाओं को परिवर्तित करने में ये विधान 
सक्षम नहीं कहे जा सकते। 


वस्तुतः महिलाओं की निरक्षरता, आर्थिक निर्भरता, उनके प्रति धार्मिक 
निर्योग्यतायें अथवा निषेध, जातीय प्रतिबन्ध, महिला नेतृत्व का अभाव, पुरुषों की 
उदासीन एवं कठोर प्रवृत्ति, आदि कारक महिला के उत्थान में अवरोधक हैं । एवरेट 
जना मैटसन ने महिला की निम्न प्रस्थिति हेतु पाँच कारकों को महत्त्वपूर्ण माना है - 
हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, मुस्लिम शासन एवं ब्रिटिश 
उपनिवेशवाद। हिन्दू धर्म ज्ञास्त्रों ने नारी को जीवन भर पुरुषों (पिता, पति एवं पुत्र) 
पर आश्रित माना है, उसकी स्वतंत्र सत्ता को महत्व नहीं दिया है। जाति व्यवस्था ने 
जहाँ एक ओर बाल विवाह को स्वीकृति दी है वहीं दूसरी ओर विधवा पुनर्विवाह पर 
निषेध लगाया है तथा सती प्रथा को मान्यता दी है। पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार ने 
आयु, लिंग एवं नातेदारी के नियमों के आधार पर उसे निम्न दर्जा दिया एवं उसकी 
स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया है। मुस्लिम शासनकाल में पर्दाप्रथा, बाल विवाह की 
परम्पराओं ने नारी की प्रस्थिति को और दयनीय बनाया। ब्रिटिश उपनिवेश काल में 
हिन्दू सामाजिक विधान में हस्तक्षेप न करने के निर्णय के परिणामस्वरूप १9वीं 
शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक स्त्रियों की दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 


( 438 ) भारत का समाजशास्त्र 


१9वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सामाजिक सुधारकों के प्रयास से महिला आन्दोलन की 
दिशा में प्रयास किये गये। 


महिलाओं का सामाजिक उत्थान : एक मूल्याँकन 


राम आहूजा ने महिलाओं की प्रस्थिति के मूल्याँकन हेतु पाँच पद्धतियों का 
उल्लेख किया है : ऐतिहासिक विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, गवेषणात्मक 
विधि, नारीवादी गणनात्मक अनुसंधान विधि एवं गवेषणात्मक गुणात्मक तथा 
गणनात्मक प्रश्नावली विधि। 


ऐतिहासिक विधि - के अन्तर्गत प्राचीन समाज की विरासतों तथा मध्यकाल एवं 
आधुनिक काल में इसकी निरंतरता को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाला गया है। 
समाजशास्त्रियों को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर नारी की प्रस्थिति का आकलन 
करने में वैषयिकता का अभाव परिलक्षित होता है। 


वैयक्तिक अध्ययन विधि - में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में 
पुरुषों के वर्चस्व को स्त्री की निम्न स्थिति का कारक माना गया है। 


गवेषणात्मक विधि - में पुरुष की शक्ति एवं वर्चस्व का अध्ययन किया गया है 
किन्तु उसे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में स्वीकारने की बजाय 
पृथक रूप में स्वीकारा गया है। इसमें समाज की बजाय परिवार में असमानता को 
स्त्रियों की निम्न प्रस्थिति के लिए उत्तरदायी माना गया है। 


नारीवादी गणनात्मक अनुसंधान विधि - में कुछ महत्त्वपूर्ण आधारों - आर्थिक, 
शैक्षणिक, राजनीतिक एवं वैधानिक के समन्वित सूचकों के आधार पर स्त्री एवं 
पुरुष की प्रस्थिति की तुलना की गयी है। 


गवेषणात्मक गणनात्मक एवं गुणात्मक प्रश्नावली विधि - के अन्तर्गत चुने हुए 
विन्दुओं - व्यवहार प्रतिमान, सुविधाओं के उपभोग, परिवार के अन्दर एवं बाहर 
अन्तर वैयक्तिक सम्बन्ध, आदि पर उत्तरदाताओं के विचार लिये गये तथा इन 
गणनात्मक तथ्यों के आधार पर गुणात्मक विश्लेषण किया गया। 


इन पाँच विधियों के अतिरिक्त तीन वैचारिक/सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों के आधार 
पर भी महिला की प्रस्थिति का विश्लेषण किया गया, जिसमें महिला के अधिकारों 
को आधार बनाया गया है। ये दृष्टिकोण हैं : उदारवादी नारीवादी दृष्टिकोण, 
मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण एवं मौलिक नारीवादी दृष्टिकोणं। उदारवादी 
नारीवाद में यौन समानता पर बल देते हुए यौन भेदभाव की नीति को अस्वीकारा 
गया है। किन्तु इस वैचारिकी में लिंग आधारित श्रम विभाजन को चुनौती नहीं दी 


भारत का समाजशास्त्र ( 39 ) 








गयी है बल्कि यह स्वीकारा गया है कि महिला पारिवारिक कार्यो एवं पुरुष वाह्य 
कार्यो के लिए उपयुक्‍त हैं| मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार मार्क्स के सर्वहारा की 
व्याख्या में नारी हितों की उपेक्षा की गयी है। ऐंजेल्स के दृष्टिकोण का भी परिमार्जन 
किया गया। ऐंजेल्स के अनुसार नारी की अधीनता वस्तुत: वैयक्तिक सम्पत्ति एवं 
उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के अभ्युदय के कारण आई | मार्क्सवादी नारीवादियों 
के अनुसार पुरुष के कार्यों का विनिमय मूल्य है जबकि नारी के कार्यों का उपयोगी 
मूल्य है। दूसरे शब्दों में नारी के गृह कार्यों के बदले कोई वेतन अथवा मजदूरी नहीं 
है जबकि पुरुष के बाहरी कार्यों के बदले वेतन अथवा मजदूरी मिलती है। इसी 
अन्तर की वजह से स्त्रियों की प्रस्थिति निम्न है। मौलिक नारीबादी यौन समानता 
में विश्वास रखते हैं किन्तु वे परम्परागत श्रम विभाजन को अस्वीकार करते हैं | इसके 
अनुसार यौन भूमिकाएँ केवल जैवकीय कारकों के परिणाम नहीं बल्कि संस्कृति से 
निर्धारित हैं। यह दृष्टिकोण यौन प्रतिबन्धों की संस्कृति को अस्वीकार करता है तथा 
बच्चों के सामूहिक देखभाल की वकालत करता है। 


इन विविध अध्ययन पद्धतियों एवं वैचारिक/सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों के आधार 
पर भारत में नारी की स्थिति का मूल्याँकन करने पर यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता 
के पश्चात्‌ सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों ने नारी को शिक्षा, नियोजन एवं... 
राजनीतिक सहभागिता आदि क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर विकसित क्ये हैं, 
महिलाओं के शोषण एवं समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उनके अपने संगठनों का विकास 
हुआ है एवं अनुसंधान, राष्ट्रीय नीति एवं कार्यक्रमों में महिलाओं को महत्ता मिली 
है। 977 में भारत की कुल श्रमशक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3 प्रतिशत था, 
जो 98 में 25.89 प्रतिशत तथा 997 में बढ़कर 28.57 प्रतिशत हो गया (हिन्दुस्तान 
टाइम्स, 6 अप्रैल, 993) । राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन (3 जनवरी, 4992) 
के पश्चात्‌ नारी केन्द्रित समस्याओं एवं डनके निराकरण की दिशा में पहल बढ़ा है। 
नारी कल्याण से लेकर नारी के विकास से होते हुए नारी के सशक्तिकरण के विविध 
प्रयासों में विगत तीन दशकों में नारी की प्रस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। 


इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद अभी भी अधिकांश भारतीय नारी 
आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैटिक 
दृष्टि से भी उसकी प्रस्थिति पुरुषों के समान नहीं है। गृहकार्य में संलग्न नारी एवं 
_ आर्थिक उपार्जन करने वाली नारी की प्रस्थिति में परिवर्तन परिलक्षित होता है। पुरुष 
के द्वारा नारी अधिकारों के हनन के अतिरिक्त नारी के द्वारा नारी अधिकारों के हनन 
की प्रक्रिया ने भी नारी के उत्थान में बाधा उत्पन्न किया है। वस्तुत: नारी उत्थान की 
जटिल समस्या केवल सामाजिक विधानों से नहीं दूर की जा सकती। सामाजिक 


( १40 ) भारत का समाजशास्त्र 





जागरण, शिक्षा, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों को प्रोत्साहन, आर्थिक स्वावलम्बन 
आदि समन्वित कार्यक्रमों के आधार पर नारी उत्थान के भावी स्वरूप को अधिक 
उज्ज्वल बनाया जा सकता है। 
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( 442 ) भारत का समाजशास्त्र 


8. आर में नियोजित विकास एवं पंचवर्षीय 
योजनाएँ 


प्रोण जयकान्त तिवारी 


नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में प्राप्त किये 
जाने वाले उद्देश्यों, विधियों तथा साधनों के निर्धारण एवं प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास 
किया जाता है। शेषाद्री (970) के अनुसार नियोजन वह विधि है जिसके द्वारा 
लोगों के विभिन्‍न समूहों में अनुरूपता विकसित की जा सकती है तथा समाज की 
विभिन्‍न संस्थाओं में विरोध अथवा कलह को कम किया जा सकता है। भट्टाचार्य 
(962) के अनुसार आर्थिक नियोजन सामान्य लोगों की विभिन्‍न प्रकार की 
निर्योग्यताओं को दूर करने तथा आर्थिक समृद्धि कायम करने के आधार पर उनके 
संकट के निवारण का एक माध्यम है। इनमें से पहले प्रकार का लक्ष्य सामान्यतया 
आर्थिक विकसित देशों तथा दूसरे प्रकार का लक्ष्य आर्थिक विकासशील देशों के 
लिए अपनाया जाता है। 


राधाकमल मुखर्जी (950) ने नियोजन को समाज एवं लोगों के जीवन में 
सुधार हेतु प्रौद्योगिक विज्ञानों एवं सामाजिक ज्ञान के उपयोग करने की एक प्रक्रिया 
बताते हुए इसकी अनिवार्यता पर प्रकाश डाला है। वी.बी. सिंह (970) के अनुसार 
नियोजन का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक 
विकास करना है। यह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। संसद द्वारा पारित 
अधिनियमों की भाँति प्रत्येक राष्ट्रीय योजना के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार 
बाध्य होती है। यह नियोजित अर्थव्यवस्था की एक आधारभूत विशेषता है। 

नियोजन सिर्फ आर्थिक क्रिया ही नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रिया भी है। 
नियोजन के मोटे तौर पर दो प्रमुख उद्देश्य हैं : (अ) आर्थिक प्रगति हासिल करना, 
तथा (ब) आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय में संतुलन कायम करना। कार्ल 
मैनहीम (962) ने नियोजन की प्रक्रिया के कुछ सामाजिक पूर्वाकांक्षाओं की 
विवेचना की है जिसके आधार पर नियोजन को आर्थिक के अतिरिक्त सामाजिक 


भारत का समाजशास्त्र (43 ) 


क्रिया मानने के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। उनके अनुसार नियोजन की सामाजिक 
पूर्वाकांक्षाएँ निम्नलिखित हैं : () उपयुक्त लोगों के द्वारा विकल्पों का चयन किया 
जाना। (2) नियोजन की आवश्यकता/अनिवार्यता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा 
करना। (3) कार्य की शक्तियों पर राज्य के नियंत्रण एवं हस्तक्षेप के प्रति स्वीकृति 
प्रदान करने हेतु लोगों के विचारों को उन्मुख करना। (4) निर्धारित विन्दुओं पर 
हस्तक्षेप के प्रति उपयुक्त इच्छा एवं शक्ति का होना। (5) योजना के प्रारूपों के 
क्रियान्वयन हेतु समाज पर एक निश्चित सीमा तक नियंत्रण का होना। (6) श्रम 
विभाजन एवं मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीकियों का प्रशिक्षण एवं 
शिक्षा दिया जाना। 


श्रीमन नारायण (962) ने भी नियोजन की सफलता हेतु इसकी कुछ पूर्व 
आवश्यकताएँ ( प्रीरिक्वीजिट्स) बताई, जो निम्न हैं : (क) योजना को राजनीतिक 
दलों की संकीर्णताओं से ऊपर एक राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकारा जाना, 
(ख) योजना में क्षेत्रीय, भाषायी एवं अन्य संकीर्ण हितों की अपेक्षा व्यापक राष्ट्रीय 
हितों को महत्त्व दिया जाना, (ग) सभी स्तरों विशेषकर जिला स्तर एवं नीचे के स्तरों 
पर प्रभावपूर्ण परिणामों या सुधारों का दिखाई पड़ना, (घ) योजनाओं के क्रियान्वयन 
में धन के अपव्यय को रोकने का प्रयास किया जाना, (ड) जनसंख्या के सभी तबकों 
को आवश्यक सुविधा प्रदान किये जाने का ध्यान रखना ताकि सामान्य जनों की 
योजना में अभिरुचि बनी रहे, तथा (च) लोगों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के 
प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाना। 


नियोजन के प्रति आरम्भिक दृष्टिकोण में भौतिक/आर्थिक पहलुओं को ही 
महत्त्वपूर्ण माना गया, सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा की गयी। किन्तु कालान्तर में 
योजना को सामाजिक-आर्थिक विकास का अभिकरण माना गया। वी.बी. सिंह ने 
समसामयिक संदर्भों में योजना के चार उद्देश्य बताया : (अ) उत्पादन के साधनों 
पर बल देते हुए तीव्र औद्योगीकरण करना, (ब) कृषि की प्रौद्योगिकी एवं संगठन 
का आधुनिकीकरण करना, (स) जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु प्रति व्यक्ति आय 
में वृद्धि करना, ( द) अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि 
करना। अशोक रूद्र (975) ने योजना के चार तत्वों को महत्त्वपूर्ण माना : (अ) 
लक्ष्यों का निर्धारण, (ब) पूर्व प्रबन्धन अथवा पूर्व दृष्टि, (स) सामाजिक व्यवस्था 
के पृथक-पृथक पहलुओं के अन्त :सम्बन्धों एवं पारस्परिक प्रभावों का विश्लेषण, 
तथा (द) उत्तमता का विचार अर्थात्‌ समय, व्यय अथवा लागत के अनुकूल लक्ष्यों 
की प्राप्ति के सर्वोत्तम विकल्प का चयन। 


( 44 ) भारत का समाजशास्त्र 


नियोजन के उद्देश्य 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत का राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक नियोजन प्रक्रिया के 
माध्यम से समाजवादी प्रतिमान पर आधारित समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत है। भारत 
में अपनाई गयी नियोजन प्रक्रिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा अपनाई गयी 
जिसमें पूँजीवादी एवं समाजवादी आर्थिक विचारधारा का विवेकपूर्ण समन्वय किया 
गया। भारत में नियोजन के उद्देश्यों को विभिन्‍न विचारकों ने अलग-अलग स्वरूपों 
में अभिव्यक्त किया है। बी .एस. मिन्हास (974) के अनुसार भारतीय नियोजन के 
प्रमुख लक्ष्य हैं : (क) तीत्र आर्थिक वृद्धि, (ख) रोजगार का विस्तार, (ग) आय 
की असमानता में कमी, (घ) आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण की रोकथाम, (ड) 
स्वतंत्र एवं समतामूलक समाज की स्थापना हेतु मूल्यों एवं प्रवृत्तियों का विकास। 
पीसी. महालोनोविस (96) के अनुसार भारत में नियोजन ने निर्धनों के जीवन स्तर 
के उन्‍नयन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के आधार पर बेरोजगारी में कमी - इन 
दो प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया। जे.जे. अंजरिया (972) की दृष्टि में 
हमारी योजना का प्रमुख लक्ष्य रहा है राष्ट्रीय एकीकरण करना । उनके अनुसार योजना 
पर आधारित आर्थिक विकास देश में विभिन्‍न तनावों - जातीय तनाव, साम्प्रदायिक 
तनाव, क्षेत्रीय तनाव, आदि को कम करेगा। 


नियोजन के उद्देश्यों के निर्धारण में राजनीतिक कारकों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है । जनतांलिक समाज में राजनीति एक सक्षम आधार है जो आर्थिक 
क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करती है । दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था पर राजनीति का 
वर्चस्व (आधिपत्य) रहता है। उदाहरणार्थ, आर्थिक नियोजन में प्राथमिकताओं का 
निर्धारण राजनीतिक आधारों को महत्व दिये बिना नहीं किया जाता। देश की राजनीतिक 
दशाओं, दबाव समूहों की भूमिका, राजनीतिक नेतृत्व के दृष्टिकोण, आदि के आधार 
पर योजना के उद्देश्यों एवं प्रांथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। नियोजन 
प्रक्रिया में राजनीतिक दखलन्दाजी के परिणामस्वरूप केन्द्रीय, राज्य एवं ग्राम स्तरों 
पर अलग-अलग विचार उत्पन्न होते हैं एवं विभिन्‍न राजनीतिक दलों के अलग- 
अलग दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वैचारिक द्वन्द् की समस्या उत्पन्न होती है। 

मोटे तौर पर भारत में नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :- 
4. . आर्थिक विकास : नियोजन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है आर्थिक 

विकास करना, ताकि लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा किया जा सके। भारत 


में आर्थिक विकास के आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि योजना के क्रियान्वयन 
के उपरान्त विविध योजना अवधियों में आर्थिक प्रंगति का दौर जारी है। 
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2. आर्थिक आत्मनिर्भरता ( स्वावलम्बन ) : आर्थिक स्वावलम्बन का आशय 
है : (अ) विदेशी ऋण पर निर्भरता में कमी, (ब) घरेलू उत्पादन में वृद्धि, 
ताकि वस्तुओं के विदेश से आयात की आवश्यकता कम रह जाय तथा (स) 
निर्यात को प्रोत्साहन, ताकि निर्यात से प्राप्त लाभों के आधार पर आयातित 
वस्तुओं की कीमतों की भरपाई हो सके। आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि 
खाद्यान्न उत्पादन, भारी मशीनों के निर्माण आदि में भारत आत्मनिर्भर हुआ 
है किन्तु पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य कई आवश्यकताओं के लिए अभी भी 
विदेशों पर निर्भर है। 

3, सामाजिक न्याय : सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अभिप्राय है : (क) 
निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन, (ख) सम्पत्ति एवं आय की समानता, 
(ग) क्षेत्रीय विकास में संतुलन, (घ) आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, 
एवं (ड) समाज के कमजोर समूहों के आर्थिक हितों पर विशेष महत्त्व दिया 
जाना। 

4. नियोजन ( रोजगार ) : योजना का प्रमुख लक्ष्य है लोगों को रोजगार के 
अवसर प्रदान करना। किन्तु भारत में बेरोजगारी के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं 
कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई 
है। इस प्रकार रोजगार की माँग की तुलना में योजना के आधार पर सीमित 
रोजगार के अवसर ही उपलब्ध हुए हैं। 


5. आर्थिक स्थायित्व : आर्थिक स्थायित्व का तात्पर्य है मुद्रा स्फीति एवं 
कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद अर्थव्यवस्था का अप्रभावित रहना। 
भारत में लगातार बढ़ती कीमतों के आधार पर यह स्पष्ट हे कि यह अभी 
आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य से कोसों दूर है। 
इन प्रमुख उद्देश्यों के अतिरिक्त नियोजन के कुछ अन्य उद्देश्य - सामाजिक 

कल्याण की प्राप्ति, गरीबी निवारण, आधुनिकीकरण आदि शामिल किये जा सकते 

हैं। 

भारत में योजना की ऐतिहासिकता 
सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति (97) के पश्चात्‌ नियोजित विकास 

की पद्धति को अपनाकर अल्प अवधि में यूरोप के एक आर्थिक पिछड़े राष्ट्र से 

प्रभुत्वशाली राष्ट्र बन जाने की घटना ने विश्व स्तर पर नियोजन की महत्ता को 
परिलक्षित किया। पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित कुछ विचारकों ने सोवियत संघ 
की सफलता के बावजूद यह निष्कर्ष दिया कि नियोजन की प्रणाली साम्यवादी 
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अर्थव्यवस्था (कमांड इकोनोमी) के लिए ही उपयुक्त है। उनकी मान्यता थी कि 
जनतांत्िक एवं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (डिमांड इकोनोमी) के लिए नियोजन की 
प्रणाली उतनी महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी नहीं है। किन्तु धीरे-धीरे नियोजन की उपयोगिता 
को सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले समाजों में महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा तथा 
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक तो समाजवादी, प्रजातांलिक एवं पूँजीवादी सभी 
समाजों में नियोजन को अपनाया गया। 


भारत में यद्यपि औपचारिक रूप से नियोजन की पद्धति का प्रादुर्भाव अप्रैल 
495 से हुआ किन्तु आर्थिक नियोजन की प्रणाली को अपनाने सम्बन्धी विचार 
स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में ही उभरा। भारत में पहली बार सर एम. 
विश्वेश्वरैया ने 4934 में अपनी पुस्तक ' प्लान्ड इकोनोमी फॉर इण्डिया ' में आर्थिक 
नियोजन की रूपरेखा रखी एवं इसके महत्त्व को स्पष्ट किया। विश्वेश्वरैया ने 30 
वर्ष के आर्थिक कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया जिसके अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय आय 
को दूना करने तथा सभी उद्योगों के उत्पादों में तीव्र वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया। 
भारतीय अर्थशास्त्रीय सम्मेलन, 934-35 एवं 938-39 में तथा वार्षिक अर्थशास्त्रीय 
बैठकों में भी भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था को महत्त्व देते हुए विचार-विमर्श 
हुआ। 938 में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में गठित समिति ने भारत के नियोजित 
आर्थिक विकास की एक रूपरेखा बनाई। 


4943 में भारत के आठ बड़े उद्योगपतियों (टाटा, बिड़ला एवं अन्य) ने एक 
योजना बनाई, जिसे बम्बई योजना कहा जाता है। 0,000 करोड की इस योजना में 
१5 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि, 
उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में क्रमश: 30%, 500% तथा 200% के विकास की योजना 
बनाई गयी। वस्तुतः यह पूँजीपति योजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य दूसरे क्षेत्रों की 
अपेक्षा उद्योग क्षेत्र में लाभ को"अधिक बढ़ाना था। टाटा-बिड़ला द्वारा तैयार बम्बई 
योजना. ने भारतीय श्रमिक संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) को वैकल्पिक 
योजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया तथा एम०एन० राय ने योजना बनाई जिसे 
जन योजना ( पीपुल्स प्लान) कहा गया। यह योजना 5,000 करोड़ की थी. 
जिसकी अवधि ॥0 वर्ष रखी गयी थी। इसके अन्तर्गत भूमि के राष्ट्रीयकरण के 
माध्यम से कृषि के विकास पर विशेष महत्त्व दिया गया। इसी अवधिकाल में 
एस०एन० अग्रवाल (योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) ने एक और वैकल्पिक 
योजना बनाई जिसे गांधी योजना कहा गया। यह योजना महज 3500 करोड़ की थी 
जिसकी अवधि ॥0 वर्षों की थी। इस योजना में उद्योग की अपेक्षा कृषि पर तथा 
वृहद उद्योग की अपेक्षा छोटे कुटीर उद्योगों पर अधिक बल दिया गया। इसके 
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अन्तर्गत आर्थिक विकेन्द्रित संरचना एवं स्वयं संतुष्ट ग्राम विकास की रूपरेखा बनाई 
गयी। 


१944 में ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ 
विकास योजनाओं का प्रारूप बनाने हेतु सर आरदेशीर दलाल के नेतृत्व में योजना 
विभाग का गठन किया | इस विभाग ने युद्ध के पश्चात्‌ लागू होने वाली छोटी अवधि 
एवं बड़ी अवधि की कई योजनायें बनाई जिसे युद्धोपरान्त युनर्निर्माण योजना कहा 
गया। १946 में अन्तरिम सरकार ने नियोजन की समस्त समस्याओं पर पुनरर्विचार 
करने एवं सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों की संस्तुति प्रदान करने 
हेतु एक योजना सलाहकार परिषद का गठन किया। 950 में भारत सरकार ने 
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना आयोग का गठन किया। इस आयोग ने छ: वर्ष की 
एक योजना बनाई जिसे कोलम्बो योजना कहा गया। कोलम्बो योजना में दक्षिण 
एवं दक्षिण पूर्व एशिया में खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक कच्चे माल एवं उत्पाद में 
वृद्धि के जरिये वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने का लक्ष्य रखा गया। इस 
योजना में भारत में 795-56 की अवधि में विकास परियोजनाओं के लिए 839 - 
करोड़ की राशि प्रस्तावित की गयी थी।त्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश सरकार की 
अन्यमनस्कता की नीति के कारण उपरोक्त सारी योजनाओं में से कोई भी योजना 
नहीं क्रियान्वित की गयी। कोलम्बो योजना को भी हूबहू उसी रूप में नहीं अपनाया 
गया किन्तु इसके कुछ महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों को भारत की प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में शामिल किया गया। 


भारत में । अप्रैल 95 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का व्ग्यान्वयन हुआ। 
तब से लेकर वर्तमान अवधि तक भारत में विभिन्‍न योजनाओं एवं उनंके अवधिकाल 
को निम्न तालिका के आधार पर अवलोकित किया जा सकता है :- 















चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
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छठी पंचवर्षीय योजना १.4.980 - 3.3.985 


40028 00 
4.4.992 - 3.3.997 


प्रथम पंचवर्षीय योजना ( .4.954 - 3.3.956 ) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हैरोड डामर माडल के आधार पर किया 
गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख लक्ष्य थे : द्वितीय विश्वयुद्ध से क्षतिग्रस्त 
अर्थव्यवस्था को सुधारना तथा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन से प्रभावित आर्थिक 
उथल-पुथल एवं बर्बादी को सुधारना। इसके अतिरिक्त अन्य लक्ष्य थे - खाद्यान्न 
संकट दूर करना, आर्थिक अपरिव्यय, प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण एवं चतुर्दिक 
संतुलित विकास की शुरुआत करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गयी तथा कुल योजना परिव्यय 2069 करोड़ रुपये का 3% भाग , 
कृषि क्षेत्र पर व्यण किया गया। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई तथा 
राष्ट्रीय आय में 8% वृद्धि हुई। इस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय में % तथा 
प्रति व्यक्ति उपभोग में 9% वृद्धि हुई। वार्षिक वृद्धि दर 3.6% रही। कीमत स्तर में 
3% की गिरावट आई। प्रथम योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया गया। सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं को भी इस योजना में काफी महत्त्व 
दिया गया। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( .4.956 - 3.3.967 ) 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पी०सी० महालनोविस एवं पीताम्बर पंत 
के द्वारा तैयार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुरूप 954 पें 
संसद में यह घोषणा की गयी थी कि भारत की आर्थिक नीति का लक्ष्य समाजवादी 
प्रतिमान पर आधारित समाज की स्थापना करना है जिसमें आय की समानता पर बल 
दिया जायेगा एवं सम्पत्ति के कुछ निजी व्यक्तियों तक केन्द्रित रहने की बजाय 
उसके विकेन्द्रीकरण पर बल दिया जायेगा। इस पृष्ठभूमि के अनुरूप द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में आर्थिक विकास के उस प्रतिमान को विकसित करने पर बल दिया गया 
जिससे समाजवादी डाँचे का स्दरूप निखर सके अर्थात्‌ आय, सम्पत्ति एवं आर्थिक 
शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके। 


भारत का समाजशास्त्र (१49 ) 










प्रथम पंचवर्षीय योजना के उत्साहजनक परिणामों के आधार पर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से भारी एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना पर बल दिया 
गया। १956 में भारत का आर्थिक संविधान कही जाने वाली द्वितीय औद्योगिक नीति 
की घोषणा की गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य थे : (क) भारी 
उद्योगों की स्थापना के आधार पर औद्योगिक वृद्धि को तीव्र करना, (ख) राष्ट्रीय 
आय में 25% वृद्धि करना, (ग) रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, (घ) आय 
की असमानता कम करना तथा आर्थिक शक्तियों का समान वितरण करना। योजना 
में व्यय की दर को सात प्रतिशत से बढ़ाकर ग्यारह प्रतिशत किया गया। औद्योगीकरण, 
लोहा एवं इस्पात, रसायन, नाइट्रोजन, उर्वरक, भारी अभियंत्रण एवं मशीन निर्माण 
करने वाले उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। उपलब्धियों की दृष्टि से 
योजना अवधि में 4.5% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य की बजाय 3.9% वृद्धि प्राप्त हो 
सकी प्रति व्यक्ति आय में .9% वृद्धि हुई। चावल के उत्पादन में गिरावट के कारण 
खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ीं, भारी उद्योगों की स्थापना के कारण मुद्रा स्फीति में तीब्र 
वृद्धि हुई तथा विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न हुई। इस योजना से ही वस्तुत: विदेशी 
निर्भरता में वृद्धि हुई। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना ( .4.964 - 3.3.966 ) 


तृतीय योजना का प्रारूप जान सैण्डी एवं सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा बनाया 
गया। इस योजना में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर बल दिया गया। योजना के प्रमुख 
लक्ष्य थे : (क) राष्ट्रीय आय में 5.6% वार्षिक संवृद्धि दर प्राप्त करना, (ख) 
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना ताकि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आ सके तथा इसके 
जरिये उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, (ग) मौलिक 
उद्योगों, जैसे - इस्पात, उर्वरक, रसायन, ईंधन, ऊर्जा उद्योग का विस्तार करना तथा 
आगामी ॥0 वर्षों में अपने श्रोतों के आधार पर औद्योगीकरण की आवश्यकताओं को 
पूरा करने हेतु मशीन निर्माण की क्षमता बढ़ाना, (घ) रोजगार के अवसरों में वृद्धि 
करना, (ड) आय एवं सम्पत्ति के असमान वितरण को कम करना। योजना में 
राष्ट्रीय आय में 30% वृद्धि अर्थात्‌ 4,500 करोड़ से 9,000 करोड़ राष्ट्रीय आय 
बढ़ाने तथा प्रति व्यक्ति आय में 7% वृद्धि अर्थात्‌ 330 रुपया से 385 रुपया तक 
बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। खाद्यान्न में 6% तथा औद्योगिक उत्पादन में 
44% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में कृषि तथा औद्योगिक 
विकास में संतुलन पर बल दिया गया। 


4962 के भारत-चीन युद्ध तथा 965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध एवं इसके 


(50 ) भारत का समाजशास्त्र 


अतिरिक्त योजना अवधि के अन्तिम वर्षो में भीषण अकाल के कारण तृतीय पंचवर्षीय 
योजना की सफलता संदिग्ध हो गयी थी। योजना अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर 
सकी। खाद्यान्न में कमी के कारण भारत को अमेरिका से पी.एल. 480 के अन्तर्गत 
खाद्यान्न आयात करना पड़ा। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक ऋण भी लेना पड़ा । 
योजना के लक्ष्य 5.6% वार्षिक संवृद्धि दर की अपेक्षा मात्र 2.3% वृद्धि दर ही वास्तव 
में प्राप्त हो सकी। खाद्यान्न वृद्धि दर मात्र 2% तथा औद्योगिक वृद्धि दर मात्र 37% . 
ही रही | जनसंख्या 2.2% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती रही परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति 
आय में सिर्फ 0.% ही वृद्धि हुई। इस प्रकार उपलब्धियों की दृष्टि से यह योजना 
प्राय: असफल ही रही। परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट का 
सामना करना पड़ा। 


वार्षिक योजनायें ( .4.966 - 3.3.969 ) 


भारत पाकिस्तान युद्ध (965), लगातार दो वर्षों तक सूखा एवं अकाल, 
मुद्रा के अवमूल्यन, कीमतों में वृद्धि तथा आर्थिक श्रोतों के अभाव के परिणामस्वरूप 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय से नहीं प्रारम्भ हो सकी। 966-67 की अवधि से 
968-69 की तीन वर्षों की अवधि तक वार्षिक योजनायें बनाई गयीं। इन वार्षिक 
योजनाओं में तात्कालिक परिस्थितियों तथा आर्थिक श्रोतों के अभाव को देखते हुए 
विकास के सीमित लक्ष्य रखे गये तथा योजना परिव्यय का आकार भी छोटा किया 
गया। ' 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( .4.969 - 3.3.974 ) 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आरम्भ में अशोक मेहता ने तैयार किया 
जिसे आर. गाडगिल द्वार संशोधित किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता, 
प्रतिरक्षा की आवश्यकता, खाद्यान्न कौ समस्या, आर्थिक संवृद्धि की निम्न दर, 
इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ पंचर्वर्षीय योजना की प्राथमिकतायें निर्धारित की गयीं । 
इस योजना में कृषि उत्पादन में अनिश्चितता को कम करने तथा विदेशी ऋण को भी 
कम करने पर बल दिया गया। योजना में रोजगार एवं शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने 
के आधार पर कमजोर समूहों के हितों एवं उनकी दशाओं को सुधारने पर विशेष बल 
दिया गया। आय के असमान वितरण को कम करने का प्रयास किया गया। योजना 
अवधि में सकल घरेलू उत्पाद 29,07] करोड़ (969-70) से बढ़ाकर 38,306 
करोड़ (१973-74) करने कर लक्ष्य रखा गया। 960-6 की कीमतों के आधार 
पर यह वस्तुत: 968-69 में 7,35] करोड़ से 973-74 में 22,862 करोड़ की 
बढ़ोत्तरी थी। वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 5.7% रखा गया। 


भारत का समाजशास्त्र ( १5] ) 








चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास एवं 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप यह 
निर्धारित किया गया कि अमेरिका से पी.एल. 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात 
पूर्णतया बंद किया जाय। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में 3% तथा औद्योगिक 
उत्पादन में 8% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपलब्धियों की 
दृष्टि से योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य राष्ट्रीय वृद्धि दर 57% की बजाय मात्र 
0.9% वृद्धि दर ही वास्तव में प्राप्तकी जा सकी | आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता 
के कारण कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन भी निम्न रहा। 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ( .4.974 - 3.3.979 ) 


मुद्रा स्फीति से उभरे दंबावों के परिप्रेक्ष्य में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का 
प्रारूप निर्धारित किया गया। योजना का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया - आत्मनिर्भरता 
प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन करना। इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने 
तथा आर्थिक परिस्थितियों में स्थायित्व लाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके 
अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत सामयिक कल्याण में वृद्धि, उपभोक्ता वस्तुओं के 
उत्पादन, निर्यात को प्रोत्साहन एवं आग्रात के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। योजना 
अवधि में आर्थिक संवृद्धि दर 5.5% का लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक 
प्राप्त 44% की वृद्धि दर ही हो सकी। इस योजना में गरीबी निवारण हेतु न्यूनतम 
आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया किन्तु व्यावहारिक स्तर पर बेरोजगारी दूर करने, 
खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया 
जा सका। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर योजना अवधि में मात्र 075% ही रही। 
योजना के चार वर्ष पूरा होने के पश्चात्‌ जनता पार्टी की सरकार के सत्तारूढ़ होने पर 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गयी तथा यह निर्धारित 
किया गया कि नयी प्राथमिकताओं एवं नये कार्यक्रमों को अगली पंचवर्षीय योजना 
में शामिल किया जायेगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति की निर्धारित अवधि 
के पश्चात्‌ एक वर्ष 3ी वित्तीय अवधि (.4.979-34.3.980) को योजना 
अवकाश अवधि माना गया। 


छठी पंचवर्षीय योजना ( .4.980 - 34.3.985 ) 


भारत में नियोजन के 30 वर्षो के अनुभव, विगत योजनाओं की उपलब्धियों 
एवं असफलताओं को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया 
गया। गरीबी निवारण को योजना का सर्वोपरि लक्ष्य निर्धारित किया गया। हालांकि 
यह महसूस किया गया कि गरीबी निवारण का कार्य इतना जटिल एवं विकराल है 


( 52 ) भारत का समाजशास्त्र 


कि उसे पाँच वर्ष की अल्प अवधि में नहीं सम्पन्न क्रिया जा सकता। इसलिए 
आगामी १5 वर्षों (985-2000) की दीर्घ अवधि के 'दृष्टि नियोजन को आधार 
बनाते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गयी। दीर्घ 
अवधि के दृष्टि नियोजन के परिप्रेक्ष्य में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्‍न 
पहलुओं की अन्त:सम्बन्धित समस्याओं को अलग-अलग विभागों की समस्या के 
रूप में विचार करने की बजाय व्यवस्था अभिगम (अर्थात्‌ संयुक्त रूप से समन्बित 
दृष्टिकोण) के रूप में विचार किया गया तथा योजना के तीत्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन 
एवं विविध कार्यक्रमों में सामान्य जनों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया गया। 


छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचे को 
सुदृढ़ करने की नीति अपनाई गयी ताकि उत्पादन, निवेश एवं निर्यात के क्षेत्र में तीब्र 
वृद्धि दर प्राप्त की जा सके। इस योजना के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य थे - आर्थिक संवृद्धि की 
उच्च दर (5.2%) प्राप्त करना, उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिकीकरण, गरीबी निवारण, 
बेरोजगारी को कम करना, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना, जनसंख्या वृद्धि पर 
नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि । उपलब्धियों की दृष्टि से योजना अवधि में 
5.5% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुई जबकि लक्ष्य-था 5.2% वृद्धि दर प्राप्त करना। कृषि 
उत्पादन में 4.3% तथा औद्योगिक एवं खनिज उत्पादन में 3.7% की दर से वृद्धि हुई 
इस योजना काल में समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
योजना कार्यक्रम चलाये गये तथा पहले से चल रहे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 
को जारी रखा गया। पहली बार अर्थव्यवस्था ने 4% की वार्षिक औसत वृद्धि दर 
प्राप्त किया, जो प्रो० राजकृष्ण द्वारा निर्धारित सीमा (3.5%) से ऊपर था। इन 
उपलब्धियों के बावजूद गरीबी निवारण एवं रोजगारं के लक्ष्यों में अपेक्षित सफलता 
नहीं मिल सकी। 


सातवीं पंचवर्षीय योजना ( .4.985 - 3.3.990 ) 


सातवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, 
एवं सामाजिक न्याय के वृहद लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा 
रोजगार के अवसर श्रुजित करने पर बल दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत निर्धनता, 
बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन पर सीधे प्रहार की नीति अपनाई गयी तथा गरीबी 
सीमा को 37% से घटाकर 25.8% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मानव 
संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया गया। योजना के अन्य लक्ष्य थे - 5% की 
वार्षिक संवृद्धि दर प्राप्त करना, 8.30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन करना, 8.3% 
औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर रखना तथा 24.3% बचत दर प्राप्त करना। योजना 


भारत का समाजशास्त्र ( 453 ) 


अवधि में कुल 2,8,729 .62 करोड़ रुपये व्यय किया गया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र 
में 47.8% तथा निजी क्षेत्र में 52.2% हिस्सा शामिल था। 


सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में 3.23% वृद्धि हुई जबकि 
इसके पूर्व 4967-68 से 988-89 की अवधि तक यह वृद्धि दर 2.68% तथा 980 
के दशक में 2.25% ही थी। सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की औसत वार्षिक वृद्धि 
दर प्राप्त हुई जो लक्ष्य से 05% अधिक थी। किन्तु यह वृद्धि अनियमित थी। योजना 
के अन्तिम वर्ष में ही केवल 0.6% की दर से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई थी। 
प्रति व्यक्ति आय में 3.5% तथा औद्योगिक उत्पादन में 8.% वृद्धि दर प्राप्त हुई। 
बेरोजगारी कम करने हेतु पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त जवाहर रोजगार 
योजना की शुरुआत की गयी। लघु उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया। सातवीं योजना की विकास युक्ति को कृषि विकास जनित 
संवृद्धि भी कहा जाता है। इस योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में 
निजी क्षेत्र में परिव्यय का हिस्सा ज्यादा किया गया। योजना में नयी सुविधाओं के 
निर्माण की बजाय विद्यमान सुविधाओं में सुधार एवं उनके पूर्ण तथा सक्षम उपयोग 
पर बल दिया गया। 


योजना अवकाश» वार्षिक योजनायें ( .4.990 - 3.3.992 ) 


सातवीं योजना 3 मार्च, 990 को समाप्त हो चुकी थी तथा आठवीं योजना 
अप्रैल, 990 से प्रारम्भ हो जाना चाहिए था किन्तु केन्द्र में सरकार के' परिवर्तन से 
उत्पन्न राजनीतिक अस्थायित्व के कारण आठवीं योजना दो वर्ष के लिए स्थगित कर 
दी गयी। यह दो वर्ष योजना अवकाश के वर्ष रहे और इन दो वर्षों में दो वार्षिक 
योजनायें (990-9 एवं 99-92) लागू की गयी। इस ट्विवार्षिक अवधि को 
योजनावकाश कहा गय़ा। इन वार्षिक योजनाओं में रोजगार की वृद्धि एवं सामाजिक 
रूपान्तरण पर बल दिया गया। 


आठवीं पंचवर्षीय योजना ( 4.4.992 - 3.3.997 ) 


आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रणव मुखर्जी ने तैयार किया। पिछली 
सात पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण 
प्रगति हुई किन्तु भुगतान असंतुलन, ऋण भार, मुद्रास्फीति का बढ़ती दर, घाटा वित्त 
एवं बढ़ता राजकोषीय घाटा आदि समस्‍यायें भी महसूस की गयीं। आठवीं पंचवर्षीय 
योजना में अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु संरचनात्मक सुधार एवं उदारीकरण की नीति 
अपनाई गयी ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों से समायोजित 


( 54 ) भारत का समाजशास्त्र 





किया जा सके। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे - पर्याप्त रोजगार के अवसरों का 
सृजन करना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य 
सुविधाओं का विस्तार, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऊर्जा, परिवहन 
एवं संचार क्षेत्र का तीव्र विकास करना, मानव संसाधन विकास इत्यादि। 


आठवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर 5.6% निर्धारित किया गया। 
योजना की कुल परिव्यय राशि 7,98,00 करोड़ रुपये थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 
लिए 4,34,00 करोड़ राशि शामिल थी। इस राशि में से राज्य एवं केन्द्रशासित 
प्रदेशों के लिए ,86,235 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय योजना के हिस्से में 2,47,865 
करोड़ रुपये थी। इस प्रकार राज्यों का परिव्यय का हिस्सा जो पहले 39% था, उसे 
बढ़ाकर 4.5% किया गया, केन्द्रशासित प्रदेश का हिस्सा 2.4% तथा केन्द्रीय 
बजट का हिस्सा 50.% रखा गया। चालू लेखा घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 
.6% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निर्यात में वृद्धि का दर 
8.5% तथा आयात में 7.5% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आठवीं 
पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक विकास दर 4% ही प्राप्त किया जा सका जबकि 
लक्ष्य था 5.6% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। औद्योगिक निष्पादन के क्षेत्र में भी 
4.5% विकास दर प्राप्त हो सका। इस योजना अवधि में केन्द्रीय स्वीकृत बजट का 
95%, राज्यों के हिस्से का 80% तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के हिस्से में 09% कार्य 
सम्पादित हुआ। राज्य के हिस्से में कार्य सम्पादन में गिरावट का मुख्य कारण था 
प्रान्तीय सरकार द्वारा पर्याप्त श्रोतों को गतिशील न बना पाना, राज्य विद्युत परिषद 
तथा राजकीय सड़क परिवहन निगम के घाटे की वजह से उनका योगदान कम 
होना, आदि। 


नवीं पंचवर्षीय योजना ( .4.997 - 3.3.2002 ) 


नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य थे - (क) आर्थिक संवृद्धि दर 7% 
करना एवं खाद्यान्न उत्पादन में 4.5% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, (ख) न्यूनतम 
मौलिक सेवाओं पर बल देना, (ग) अधिक करों की उगाही, गैर आवश्यक व्यय पर 
नियंत्रण आदि उपायों के जरिये सरकार के वित्तीय घाटे को कम करना, (घ) योजना 
के विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इनका क्रियान्वयन 
करना, (ड) राज्य एवं पंचायती राज अभिकरणों को आवश्यक आर्थिक आवंटन के 
एरिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय विकास योजनाओं में कमी लाना। इसके अतिरिक्त अन्य लक्ष्य 
थे - निर्धनता उन्मूलन हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, पर्याप्त मात्रा 
में उत्पादन रोजगार पैदा करने का प्रयास करना, मूल्यों में स्थायित्व लाना, कमजोर 


भारत का समाजसशास्त्र (55 ) 





वर्गों समेत सभी वर्गों के लिए भरण-पोषण का उच्च स्तर सुनिश्चित करना, 


आत्मनिर्भरता के प्रयास तेज करना, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, 
विकास योजनाओं में जन साधारण की भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं एवं 
कमजोर वर्गों की भूमिका सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय एवं समानता लाना, 
इत्यादि। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में चार 
तत्वों पर बल दिया गया- (अ) जीवन की गुणवत्ता (ब) नये रोजगार के अवसरों 


के सृजन (स) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए औद्योगीकरण एवं (द) | 


आत्मनिर्भरता। 


नवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 8,75,000 करोड़ रुपये का था। 
योजना बजट घाटा वित्तीयन में राजस्व पर अधिक निर्भरता व्यक्त की गयी किन्तु 
राजस्व का योगदान लक्ष्य (3.%) की तुलना में ऋणात्मक (-.8%) ही रहा। 
ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि हुई। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी अपेक्षित सफलता नहीं 
मिली। रोजगार सृजन में 2.6% से 2.8% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया 
था किन्तु 2.03% वृद्धि वास्तव में प्राप्त की जा सकी। आर्थिक संवृद्धि का लक्ष्य था 
7% जबकि 5% से अधिक संवृद्धि दर नहीं उपलब्ध हो सकी मुद्रास्फीति की दर में 
कमी आयी। नवीं योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 234 मिलियन टन रखा गया 
था जबकि योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन क्रमश: 92 .26 
टन, 203.04 टन एवं 20.56 मिलियन टन हुआ। औद्योगिक उत्पादन में 997- 
98 में 6.6% वृद्धि हुई किन्तु 4998-99 में वृद्धि दर गिरकर 4% हों गयी। 999- 
2000 में पुनः 6.2% की वृद्धि हुई। ग्रामीण विकास की वृहद, बड़ी एवं मध्यम 
आकार वाली अब तक कुंल 472 परियोजनायें क्रियान्वित हुईं जिनमें मार्च 2000 
तक ,00,073 करोड़, 55,204 करोड़ एवं 2,893 करोड़ रुपये क्रमशः व्यय 
किया गया अर्थात्‌ कुल ,68,70 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर 
लगाया गया। नवीं योजनाञें कुल 060 करोड़ लोग बेरोजगार हुये। नवीं पंचवर्षीय 
योजना में राज्य सरकारों को अपनी योजना बनाने की अधिक स्वतंत्रता दी गयी। 


पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की रणनीति के आवश्यक तत्व 


भारतीय नियोजन में आर्थिक विकास की रणनीति के अन्तर्गत कुछ सामान्य 
विशेषतायें परिलक्षित होती हैं, जो निम्न हैं :- 


(१) विस्तृत नियोजन : भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास के 
अलावा संस्थागत परिवर्तन एवं सांस्कृतिक प्रगति को भी महत्त्वपूर्ण माना गया। इस 
आधार पर नियोजन में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, व्यापार, आदि आर्थिक पहलुओं के 


(56 ) भारत का समाजशास्त्र 








स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, आदि पहलुओं को 
भी शामिल करते हुए विभिन्‍न कार्यक्रम चलाये गये। 


(2 ) मिश्रित अर्थव्यवस्था : भारत की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक 
क्षेत्र दोनों को महत्त्वपूर्ण मानते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया 
गया। भारत की औद्योगिक नीतियों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन यद्यपि 
अर्थव्यवस्था के झुकाव में फेर-बदल परिलक्षित करते हैं, किन्तु मिश्रित अर्थव्यस्था 
की रणनीति अपरिहार्य रूप से स्वीकारी गयी है। 948 की प्रथम औद्योगिक नीति में 
निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान महत्त्व दिया गया। 956 की दूसरी 
औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं समाजवादी प्रतिमान पर आधारित 
सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया गया जबकि 992 की नयी आर्थिक एवं 
औद्योगिक नीति में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। 


(3 ) सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास : मिश्रित अर्थव्यवस्था के व्यापक परिप्रेक्ष्य में 
सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों में अधिक लागत (व्यय) की आवश्यकता है तथा लागत की अपेक्षा 
लाभ का अनुपात कम है किन्तु सार्वजनिक हितों के लिए इन उद्योगों की उपयोगिता 
सर्वाधिक है। जल, विद्युत, रेल, सड़क परिवहन, सेना, आदि सार्वजनिक क्षेत्र की 
उपयोगिता इनके द्वारा की जा रही आवश्यक सेवाओं के आधार पर परिलक्षित है। 
सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास की भारतीय नीति के परिणामस्वरूप ही क्षेत्रीय विकास 
के असंतुलन, आर्थिक शक्तियों के कुछ व्यक्तियों तक ही सिमटने या केन्द्रित रहने 
आदि समस्याओं पर एक सीमा तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सका है। 


(4 ) आर्थिक संवृद्धि की तीब्रप्ता : आर्थिक संवृद्धि में तीव्रता लाने हेतु पूँजी के 
व्यवस्थापन में वास्तविक वृद्धि आवश्यक है। पूँजी व्यवस्थापन का आशय है राष्ट्रीय 
आय का वह हिस्सा जो बचाया जाता है तथा जिन्हें व्यय किया जाता है। भारत की 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूँजी व्यवस्थापन की दर 6% थी जो अब बढ़कर 25% हो 
गयी है। इस प्रकार विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में पूँजी व्यवस्थापन एवं आर्थिक 
संवृद्धि की दर में क्रमिक वृद्धि परिलक्षित होती है। 


(5 ) संतुलित विकास : भारतीय नियोजन में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों - तीनों 
के विकास पर ध्यान दिया गया है तथा उनमें संतुलन कायम करने का प्रयास किया 
गया है। 


भारत का समाजशास्त्र (57 ) 








(6 ) नियोजन/रोजगार : विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में नये रोजगार के अवसर 
सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है । विभिन्‍न अवसरों पर अलग-अलग 
रोजगार कार्यक्रम चलाये गये जो भारतीय नियोजन की रोजगारोन्मुखता के प्रयास 
परिलक्षित करते हैं। 


(7) क्षेत्रीय संतुलन : भारत में आर्थिक नियोजन के प्रयासों में पिछड़े क्षेत्रों की 
विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 
चलाये गये, जैसे - पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, 
मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इत्यादि। इन कार्यक्रमों एवं अन्य विविध प्रयासों के 
जरिये विकास प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलग को कम करने का अभियान परिलक्षित 
होता है। 


(8 ) दुर्बल समूहों का उत्थान : भारत के नियोजित विकास प्रक्रिया में कमजोर 
समूहों - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, ग्रामीण 
महिलाओं एवं शिशुओं के उत्थान हेतु विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक 
कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम चलाये गये तथा इन दुर्बल समूहों की सामाजिक 
आर्थिक प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के प्रयास किये गये। 


(9 ) समाज कल्याण : समाज के उपेक्षित समूहों, विकलांगों, अनाथों , विधवाओं, 
वृद्धों, निर्धनों, इत्यादि के लिए विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक समाज कल्याण 
कार्यक्रम, जैसे- वृद्धा पेंशन, ग्रामीण निर्धन आवास कार्यक्रम, पेयजल, सार्वजनिक 
शौचालय, आदि कार्यक्रम चलाये गये। 


नियोजन की उपलब्धियाँ : एक मूल्याँकन 


भारत में नियोजित विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्‍न अवसरों पर अलग- 
अलग रणनीतियाँ बनाई गयीं एवं तदनुरूप कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। 
१950 के दशक में राष्ट्रीय नियोजन एवं आधारभूत संरचनात्मक विकास पर बल 
दिया गया, 960 के दशक में हरित क्रान्ति एवं क्षेत्रीय नियोजन को महत्त्वपूर्ण माना 
गया, 970 के दशक में मौलिक आवश्यकताओं, विभिन्‍न लक्ष्य समूहों एवं स्थानीय 
आधारों को महत्ता दी गयी, 980 के दशक में पर्यावरण संरक्षण, समग्र एवं सम्पोषित 
(सस्टेनेबल) विकास को आधारभूत माना गया जबकि 990 के दशक में महिला 
के सशक्तिकरण, नियोजन के विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुखता 
दी गयी। 


(58 ) भारत का समाजशास्त्र 





भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :- 


भारत में नियोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति 
आय में वृद्धि हुई है। बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता से पूर्व (90-4945 ई.) 
तक भारत के राष्ट्रीय उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि सिर्फ .2% थी तथा 
प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि दर नकारात्मक थी। कृषि एवं औद्योगिक 
उत्पादन की दर क्रमश: 0.3% एवं 2% थी। इन आँकड़ों से यह विदित होता 
है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस अवधि में प्रभावहीन एवं पिछड़ी हुई थी। 
नियोजन की प्रक्रिया लागू होने (95) के पश्चात्‌ भारतीय अर्थव्यवस्था 
में प्रवाह दिखाई पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय 950-5 में 27 रुपये थी 
जो 997-98 तक बढ़कर 322 रुपये हो गयी । इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय 
में 2.3% वार्षिक वृद्धि हुई। कुल घरेलू उत्पाद 4950-57 में 42,87 करोड़ 
रुपये थी जो 997-98 में 7.3 गुणा बढ़कर 3,,766 करोड़ रुपये हो 
गयी। इसमें 4.3% की दर से वृद्धि हुई। इसी प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 
6.6 गुणा वृद्धि हुई। 950-5] में कुल राष्ट्रीय उत्पाद 40,454 करोड़ रुपये 
थी जो 997-98 में बढ़कर 2,67,55] करोड़ हो गयी। इसमें 4.% की दर 
से वृद्धि हुई। 


भारत में 950-5 में 5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न होता था। विभिन्‍न 
पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न उत्पादन में क्रमश: वृद्धि हुई है।नवीं पंचवर्षीय 
योजना में 234 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया 
तथा योजना के प्रथम तीन वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन क्रमश: 94. मिलियन 
टन, 203.04 मिलियन टन तथा 20.56 मिलियन टन हुआ। इस प्रकार 
खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 


भारत में औद्योगिक उत्पादों - लोहा, इस्पात, रसायन, उर्वरक, अभियंत्रिकी 
की वस्तुयें, सूती वस्त्र, इत्यादि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औद्योगिक वृद्धि 
दर 984-85 में 8.6%, 990-9 में 8.%, 997-98 में 6.6% थी। 
998-99 में खनन उद्योग तथा कारखाने के उत्पादों में गिरावट के कारण 
औद्योगिक वृद्धि दर घटकर 4% हो गयी किन्तु 999-2000 में पुनः बढ़कर 
6.2% हो गयी। 


विभिन्‍न योजना अवधियों में भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा है जिसे निम्न 
तालिका में देखा जा सकता है : 


भारत का समाजशास्त्र ( 459 ) 












677 करोड़ 
(26288 करोड 


5. भारत में विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार बढ़ाने हेतु अलेग-अलग 
रोजगार कार्यक्रम चलाये गये। किन्तु प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि 
होने के कारण हर पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक रोजगार शप्त व्यक्तियों 
की तुलना में बेरोजगारों की संख्या क्रमशः बढ़ती रही। भारत में १% 
कार्यशील जनसंख्या अभी भी बेरोजगार है। 

6... 95। में प्रति व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष थी जो 997-98 में बढ़कर 
58.2 वर्ष हो गयी है। इस प्रकार विभिन्‍न योजना में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
तथा अन्य सुरक्षा प्रयासों के आधार पर व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई 
है। 

7... विभिन्‍न योजना अवधियों में यातायात एवं संचार के साधनों में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है। सड़कों के निर्माण, परिवहन के साधन, रेल यातायात, वायुयान 
में वृद्धि के अतिरिक्त संचार के साधनों - डाक, दूरसंचार, सूचना एवं 
प्रौद्योगिकी में निरन्तर वृद्धि का क्रम जारी है। आधुनिक संचार के विकास ने 
विश्व ग्राम (ग्लोबल विलेज) की परिकल्पना को साकार किया है। 


8... विभिन्‍न योजना अवधिवयों में शिक्षण संस्थाओं के निर्माण, सामान्य एवं तकनीकी 
शिक्षा के प्रयासों, विभिन्‍न शिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 
भारत में निरक्षरता घटी है तथा शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है। 
इन सफलताओं के बावजूद भारत में नियोजन की प्रक्रिया कुछ मूलभूत 

समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकी है। भारत में निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्यान्‍्नों 

की अपर्याप्तता, ऊर्जा की कमी, कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव, कुपोषण जैसी 
अनेक समस्‍यायें अभी भी बनी हुई हैं तथा जनसंख्या का एक बड़ा समूह इन 
समस्याओं से ग्रस्त है। जैसे - 977-78 में 5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के 
नीचे जीवनयापन करती थी, नियोजन के प्रयासों से इनमें कमी आई किन्तु इसके 
बावजूद 997-98 तक 36 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीबनयापनं कर 
रही है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बावजूद भंडारण एवं 


आयात निर्यात व्यापार अन्तराल 


(१60 ) भारत का समाजशास्त्र 


वितरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्न का अभाव परिलक्षित होता 
है। आय एवं सम्पत्ति में असमानता के परिणामस्वरूप गरीबी एवं अमीरी की खाई 
बढ़ी है। विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलग भी दिखाई पड़ता है। इन सब 
आधारों पर कुछ विचारकों की धारणा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनायें असफ़ल 
हो गयी हैं। किन्तु यह धारणा वैषयिक एवं तार्किक नहीं प्रतीत होती बल्कि पूरी 
नियोजन प्रक्रिया के विषय में एक सतही सामान्यीकरण के रूप में अधिक दिखती 
है। कई क्षेत्रों में नियोजित विकास प्रणाली ने उल्लेखनीय सफलता प्रदान की है। 


नियोजन की सफलताओं एवं असफलताओं को प्रदर्शित करने वाले आँकड़ों 
एवं तथ्यों के आधार पर इसकी उपलब्धियों का आकलन किया जा सकता है। 
नियोजन से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण समस्‍यायें जो आज भी जन साधारण को प्रभावित 
करती हैं, उन्हें नियोजन में पर्याप्त महत्त्व देने की आवश्यकता है। जैसे - कीमतों में 
लगातार वृद्धि , विदेशी व्यापार में आयात एवं निर्यात में अभी भी महत्त्वपूर्ण अन्तराल, 
आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से दूरी, आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण एवं असमानता में 
वृद्धि, बेरोजगारों की संख्या में क्रमिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय की अपर्याप्तता, 
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की एक बड़ी संख्या, आदि। निष्कर्ष 
स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि तमाम कमियों के बावजूद नियोजन के महत्त्व को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
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9. भारत में जनजातीय दिकाव्स 


प्रो०ण जयकान्त तिवारी 


जनजातीय आबादी कुल भारतीय जनसंख्या की लगभग आठ प्रतिशत का 
प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो आदिम जनजातियाँ पूरे भारत के विविध भौगोलिक 
क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं किन्तु उनकी आबादी का 70% हिस्सा भारत के सात राज्यों - 
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं उत्तरांचल में 
अवस्थित है। सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्‍न सूचक यह प्रदर्शित करते हैं 
कि भारत की औसत गैर जनजातीय आबादी की अपेक्षा जनजातियों का विकास 
बहुत कम हुआ है। मसलन राष्ट्रीय साक्षरता का औसत 52% है जबकि जनजातियों 
में साक्षरता का औसत 29 .06% है। 993-94 के योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण 
क्षेत्रों में 5.92% एवं शहरी क्षेत्रों में 4.4% -अनुसूचित जनजातियाँ गरीबी रेखा से 
नीचे की जिन्दगी गुजार रही हैं। 


के.एस. सिंह के नेतृत्व में भारत में मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण द्वारा भारतीय जनों 
के अध्ययन में बताया गया कि भारत के कुल 2800 समुदायों में कुल 46 अनुसूचित 
जनजातियाँ हैं। जनजातियों को प्रशासनिक सूची में अनुसूचित करने को प्रक्रिया में 
कई विसंगति भी परिलक्षित होती हैं । उदाहरणार्थ ' गूजर' जम्मू एवं काश्मीर राज्य में 
अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल 
प्रदेश में अनुसूचित श्रेणी में रखा गया है। 
जनजातीय विकास के अभिगम एवं नीतियाँ 

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में जनजातीय विकास की विविध अवस्थाओं के 
अन्तर्गत अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाये गये एवं तदनुरूप नीतियों एवं कार्यक्रमों 
का क्रियान्वयन भी किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जनजातीय विकास के दो 
प्रमुख उपागम (दृष्टिकोण) थे: पृथक्करण एवं सात्मीकरण। औपनिवेशिक काल 
में जनजातीय विकास के प्रति ब्रिटिश शासन का आरम्भिक दृष्टिकोण पृथक्करण 
की नीति पर आधारित था। जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से पृथक रखने के 
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पीछे दो मुख्य तर्क थे। पहला यह कि जनजातियों को अलग-थलग रखकर शासन 
करना आसान था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन असंतोष कहीं जन आन्दोलन न बन 
जाय तथा जनजातीय आबादी उस जन आन्दोलन में शामिल होकर उसे सशक्त न 
बना सके इसलिए उन्हें सामान्य जन से पृथक रखना ही श्रेयष्कर होगा। विभिन्‍न 
अवसरों पर विभिन न्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा किये जाने वाले प्रतिरोध एवं विद्रोह 
के आधार पर वे जनजातीय शक्ति क्षमता से परिचित थे, अत: वे इन्हें पृथक रखना 
चाहते थे। पृथक्करण के पीछे दूसरा तर्क यह है कि जनजातियों को पृथक रखकर 
उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है ताकि उनकी परम्परा, सहज जीवन 
शैली, उनकी विशिष्टता एवं अस्मिता को सुरक्षित रखा जा सके। पृथक्करण की 
नीति के अन्तर्गत 870 में भारत सरकार अधिनियम, 874 में अनुसूचित जिला 
अधिनियम, 979 में भारत सरकार अधिनियम, 935 में भारत सरकार अधिनियम 
के अन्तर्गत जनजातीय बहुल कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित भू-भाग, स्वायत्त 
क्षेत्र के रूप में पृथक किया गया। वेरियर एल्विन ने इस पृथक्करण की नीति को 
बौद्धिक आधार प्रदान किया। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों के राष्ट्रीय 
उत्थान के रूप में उनको बाहरी दुनिया, से पृथक रखकर नियंत्रित करना श्रेयष्कर 
होगा। 

जनजातीय पृथक्करण की ब्रिटिश नीति के प्रति सामान्य जनों में संदेह पनपने 
लगा। एल्विन जैसे मानवशास्त्री भी इस पृथक्करण की नीति के पक्षधर थे, इसलिए 
मानवशास्त्रियों के विरुद्ध भी सुगबुगाहट होने लगी। जनमत में यह धारणा प्रबल होने 
लगी कि पृथक्करण की नीति के आधार पर ब्रिटिश शासन अपना आधिपत्य स्थापित 
करने की साजिश कर रहा है तथा मानवशास्त्री जनजातीय क्षेत्र को अजायबघर 
बनाना चाहते हैं जहाँ वे अपना अध्ययन व अनुसंधान वगैर हस्तक्षेप के करते रहें। 
इस परिप्रेक्ष्य में जनजातीय ,[विकास के दूसरे उपागम - सात्मीकरण की नीति को 
स्वीकारने एवं क्रियान्वित करने का आधार निर्मित हुआ। 

सात्मीकरण की नीति की मूल मान्यता यह थी कि जनजातियों एवं जनजातीय 
क्षेत्रों को पृथक रखना व्यावहारिक दृष्टि से न तो वांडनीय है और न ही सम्भव, 
इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में आत्मसात कर लेना चाहिए। धूरिये ने अपने 
जनजातीय अध्ययन में पृथक्‍करण की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि 
लगभग सभी जनजातीय समूह किसी न किसी रूप में मुख्य हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क 
में आ गये हैं केवल कुछ ही जनजातियाँ इस सम्पर्क से अछूती हैं। अत: इनका 
भविष्य पृथकता की बजाय वृहद समाज में इनके सात्मीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर 
करेगा तथा इनके पिछड़ेपन को पृथकता के आधार पर दूर नहीं किया जा सकता। 
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सात्मीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वतंत्नतापूर्व एवं स्वातंत्रयोत्तर भारत में 
विविध प्रयास हुए। इस प्रयास में विविध समाज सुधारकों - महात्मा गांधी, ए.वी .ठक्कर, 
आदि ने जनजातीय कल्याण के विविध प्रयास किये। समाजसेवी संस्थाओं विशेषकर 
ईसाई मिशनरी के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक जागरूकता 
आदि की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये गये। किन्तु जनजातियों के धर्मान्तरण की 
प्रक्रिया एवं अन्य आधारों पर ईसाई धर्मावलम्बी जनजातियों एवं गैर ईसाई जनजातीय 
समूहों पर सात्मीकरण का अलग-अलग परिणाम उत्पन्न हुआ जिसके कारण जनजातीय 
समूहों में विभिदीकरण पनपा | इसके अतिरिक्त सात्मीकरण की प्रक्रिया ने गैर आदिवासी 
समूहों - साहूकार, ठेकेदार, जमींदार, बिचौलिया, आदि को जनजातियों के शोषण 
का अवसर दिया। इन आधारों पर सात्मीकरण की प्रकृति को ऊपर से लादी गयी 
आरोपित प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करते हुए इसकी आलोचना की गयी। 


इन आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में कालान्तर में भारत में जनजातीय विकास का 
तीसरा दृष्टिकोण उभरा जिसे समन्वय की नीति की संज्ञा दी गयी। समनन्‍्वयवादी 
नीति के अन्तर्गत जहाँ एक ओर जनजातीय समूह एवं वृहद गैर जनजातीय समूह के 
बीच रचनात्मक सामंजस्य के आधार पर उनके विकास का प्रयास किया गया है वहीं 
दूसरी ओर जनजातीय विशिष्टता एवं अस्मिता को सँजोये रखने का आग्रह भी 
शामिल है। इस दृष्टिकोण से जनजातीय संस्कृति एवं मुख्य धारा की संस्कृति के 
बीच पारस्परिक लेन-देन एवं एक दूसरे के सम्मान को बल दिया गया है । समन्वयवादी 
दृष्टिकोण पर आधारित जनजातीय विकास की वर्तमान नीति को अतीत में अपनाई 
गयी पृथक्करण एवं सात्मीकरण की नीति की अपेक्षा श्रेयष्कर माना गया है किन्तु 
इसकी सफलता भविष्य में इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि जनजातीय एवं गैर 
जनजातीय समुदाय दोनों एक दूसरे के प्रति कितना अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं। 


जनजातीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण 


भारत के विविध जनजातीय क्षेत्रों की समस्‍यायें समरूपीय नहीं हैं । राय बर्मन 
ने जनजातीय समस्याओं के प्रति उनकी अभिव्यक्तियों के निम्न स्वरूप बताया : 
(क) आवास को खोने की चुनौती (ख) उत्पादन के श्रोतों पर नियंत्रण खोने की 
चुनौती (ग) मनुष्य, प्रकृति एवं समाज के सहसम्बन्धों में परिवर्तन को आत्मसात 
करने की चुनौती (घ) विविध स्तरों पर सामुदायिक शक्तियों के संगठन की संतोषजनक 
व्यवस्था की तलाश (ड) जनजातीय पहचान एवं अस्मिता को सँजोने एवं स्थापित 
करने के प्रयास (च) राजनैतिक विचारधारा के आधार पर उभरे असंतोष एवं 
आन्दोलन। 
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डी.एन. मजूमदार (968) ने जनजातीय समस्याओं के निराकरण के दो 
उपागम बताया- सुधारवादी उपागम एवं प्रशासकीय उपागम | सुधारवादी उपागम 
के अनतर्गत जनजातीय कल्याण समाज सुधारकों के प्रयासों के आधार पर किया 
गया जबकि प्रशासकीय उपागम के अन्तर्गत सरकारी एवं समाजसेवा अभिकरणों के 
माध्यम से किया गया। उन्होंने सुधारवादी उपागम की आलोचना करते हुए यह 
निष्कर्ष दिया कि इसमें जनजातियों के विश्वासों एवं रीति-रिवाजों को बदलने का 
दृष्टिकोण शामिल है, अत: यह दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
यह भी कहा कि सुधारवादियों को स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रशासकीय 
उपागम की कमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत जनजातीय 
समस्याओं को सभी क्षेत्रों में समरूपीय माना गया, उनकी भिन्‍नताओं एवं प्राथमिकताओं 
को नजरअन्दाज किया गया। 


एस.सी. दुबे (968) ने जनजातीय समस्याओं के प्रति चार प्रमुख अभिगमों 
की विवेचना की है :- समाजसेवा अभिगम, राजनीतिक अभिगम, धार्मिक 
अभिगम एवं मानवशास्त्रीय अभिगम। उनकी दृष्टि में समाज सेवा अभिगम के 
अन्तर्गत विभिन्‍न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अनेक कार्य किये गये 
किन्तु यह दृष्टिकोण इसलिए असफल रहा क्योंकि इसमें यह महसूस नहीं किया 
गया कि सुधार के विविध प्रयास जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक समन्वय पर 
किस प्रकार सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं । राजनीतिक अभिगम 
के अन्तर्गत ब्रिटिश काल में जनजातियों को पृथककरण की नीति के आधार पर 
विकसित किया गया जबकि स्वतंत्रता के उपरान्त मुख्य धारा में उनके समन्वय पर 
बल दिया गया है। फिर भी क्षेत्रीय असमान विकास की विसंगतियों ने विविध 
जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता एवं नृजातीय (एथनिक) आन्दोलन को उभारा है। 
धार्मिक अभिगम के अन्तर्गत जनजातियों के धर्मपरिवर्तन के माध्यम से उनके 
विकास का प्रयास यदि उन्हें अपने समुदाय से पृथक नहीं करती तब तो उचित है 
किन्तु यदि धर्मान्तरण उनकी सामाजिक सुदृढ़तः को नष्ट करती है एवं उन्हें संतोषजनक 
विकल्प दिये वगैर अपने समुदाय से पृथक करती है तो यह दृष्टिकोण भी आलोचना 
की परिधि में आता है। मानवशास्त्रीय अभिगम के अन्तर्गत जनजातियों की संस्कृति 
के अध्ययन पर बल दिया गया ताकि राष्ट्रीय मुख्य धारा में उन्हें शामिल करने के 
प्रयास में उनके प्रतिरोध की बजाय उनका समर्थन, सहयोग एवं सहभागिता प्राप्त की 
जा सके। वाल्टर फर्नांडीस ने यह निष्कर्ष दिया कि आधुनिकीकरण एवं जनजातीय 
विकास के वे समस्त प्रयास जो उन्हें निर्धनता, अधिकारविहीनता, विस्थापन एवं 
अन्य नकारात्मक परिणाम की ओर अग्रसारित करे उसका परित्याग कर ऐसे विकल्प 
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की तलाश करनी चाहिए जो जनोन्मुख हो एवं उन्हें स्वावलम्बी बना सके। 
संवैधानिक प्रयास 


भारत के संविधान की धारा 46 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट 
रूप से उल्लेख किया गया कि राज्य कमजोर समूहों, विशेषकर अनुसूचित जातियों 
एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से ध्यान रखेगा एवं 
उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। धारा 
१46 के अन्तर्गत जनजातीय हितों की देखभाल हेतु कुछ राज्यों में पृथक मंत्रियों की 
नियुक्ति का प्राविधान बनाया गया। धारा 244 के अन्तर्गत अनुसूचित एवं जनजातीय 
क्षेत्रों के प्रशासन एवं धारा 275 के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा कुछ राज्यों को विशेष आर्थिक 
अनुदान का प्राविधान बनाया गया। धारा 330, 332 एवं 334 के माध्यम से अनुसूचित 
जनजातियों के लोक सभा व विधान सभा में प्रतिनिधित्व हेतु विशेष आरक्षण की 
व्यवस्था की गयी। धारा 335 के आधार पर उन्हें सरकारी सेवाओं एवं पदों पर 
आरक्षण दिया गया है। धारा 339 के माध्यम से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों एवं 
समूहों के कल्याण हेतु केन्द्र को नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 
342 के अन्तर्गत यह प्राविधान बनाया गया*कि सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल से सलाह 
लेकर राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्ञ को अनुसूचित श्रेणी में शामिल कर विशेष 
कल्याणकारी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। धारा 275 के माध्यम से जनजातीय समूहों 
के कल्याण एवं विकास हेतु आर्थिक अनुदान की सुरक्षा प्रदान की गयी। 

इन संवैधानिक प्राविधानों के अतिरिक्त विविध संवैधानिक आयोग एवं 
समितियों का गठन किया गया जिसने जनजातीय समस्या एवं विकास के विविध 
पक्षों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 959-60 में वेरियर एल्विन के नेतृत्व में 
विशेष बहुद्देशीय जनजातीय प्रखण्ड समिति, यू एन. ढेबर के नेतृत्व में अनुसूचित 
क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (१960-6) , हरि सिंह के नेतृत्व में जंगली 
क्षेत्रो में जनजातीय अर्थव्यवस्था समिति (965-67) की स्थापना की गयी। पी. 
शीलू आओ के नेतृत्व में 4966-69 की अवधि में एक अध्ययन दल ने जनजातीय 
विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत किया। 950 की अवधि से ही अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर प्रतिवर्ष संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करते आ रहे हैं जिसे सम्बद्ध संसदीय समिति द्वारा अवलोकन एवं आकलन करके 
तदनुरूप जनजातीय विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। 


जनजातीय विकास कार्यक्रम 
जनजातीय विकास कार्यक्रम की दिशा में स्वतंत्रता के उपरान्त पहला महत्त्वपूर्ण 
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प्रयास था जनजातीय विकास प्रखण्ड की स्थापना करना । अक्टूबर 952 में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरान्त इसी 
श्रृंखला में जनजातीय क्षेत्रों के लिए 954 में बहुद्देशीय जनजातीय विकास प्रखण्ड 
की स्थापना की गयी। किन्तु इन प्रखण्डों द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रमों का 
प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। ढेबर आयोग की रिपोर्ट में इनके 
क्रियान्वयन के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया। 


जनजातीय विकास को तीक्र करने हेतु पाँचवीं योजना के अन्तर्गत 978 में 
भारत सरकार ने जनजातीय उपयोजना रणनीति बनाई। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे : 
(अ) जनजातियों को अन्य गैर जनजातीय समूहों के बराबर लाना तथा (ब) उन्हें 
विभिन्‍न स्वार्थ समूहों से सुरक्षित रखना। जनजातीय क्षेत्र विकास योजना को दो भागों 
में बाँठ गया : (क) जनजातीय बहुल क्षेत्र तथा (ख) बिखरा हुआ जनजातीय क्षेत्र। 
बहुल जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में भौतिक एवं सामुदायिक विकास के विशिष्ट 
कार्यक्रम चलाये गये जबकि बिखरी हुई जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में अन्य सभी 
गैर जनजातीय समुदायों के साथ जनजातीय समूहों के विकास का समन्वित प्रयास 
किया गया। ः 


१975 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से जनजातियों को ऋणों की 
दासता एवं ऋणग्रस्तता के दुष्वक्र से मुक्त करने का प्रयास किया गया। 50 प्रतिशत 
से अधिक जनजातीय आबादी बाले क्षेत्रों में प्रखण्ड स्तर पर 94 समन्वित जनजातीय 
विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया। 0000 अथवा 50 प्रतिशत से 
अधिक जनजातीय आबादी वाले ग्राम समूहों में संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण 
केन्द्रों की स्थापना की गयी। भारत सरकार की 998-99 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 
252 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जनजातीय उपयोजना के तहत जनजातीय 
कल्याण के विविध पहलुओं - कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन शिक्षा, सहकारिता, 
मत्स्य पालन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पारिवारिक आय बढ़ाने हेतु कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में 
विशेष आर्थिक अनुदान दिये गये हैं। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से नवम्‌ 
पंचवर्षीय योजना तक जनजातीय विकास हेतु अनेक प्रयास परिलक्षित होते हैं। 
मूल्याँकन 

संविधान के दिशा-निर्देशों, विविध अधिनियमों, प्रशासकीय एवं वित्तीय 
प्रयासों के बावजूद भारत में जनजातीय विकास के परिणाम बहुत सार्थक नहीं रहे हैं। 
जनजातीय विकास की असफलता के कारकों को जनजातीय विकास नीति, कार्यक्रम 
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क्रियान्वयन आदि अनेक आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है। 


प्रो. एस.सी. दुबे (998) ने अपने अध्ययन में बताया कि योजना निर्माताओं 
ने जनजातियों को एक समरूपीय पिछड़े समूह के रूप में माना तथा उनकी परिस्थितकीय 
भिन्‍ताओं, आर्थिक विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं, सांस्कृतिक भिन्‍नताओं आदि 
को नजरअन्दाज करते हुए उनके लिए एक समान जनजातीय विकास नीति का 
निर्धारण किया। इस मासूल योजना (ओमनीबस प्लानिंग) के अन्तर्गत जनजातियों 
की सामान्य समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ही आधार बनाया गया किन्तु विशिष्ट 
जनजातीय समूहों की विशिष्ट समस्यायें एवं आवश्यकतायें शामिल नहीं की गयीं। 
एल. जगतदेव (989) ने भी यह निष्कर्ष दिया कि योजनाकारों के अपने दृष्टिकोण 
से जनजातीय विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जिनमें जनजातियों के 
द्वारा महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया। आर पी. 
मिश्रा (१979) ने यह निष्कर्ष दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक 
विकास से जुड़े व्यय का लाभ उन्हें मिलता है जिन्हें उसकी आवश्यकता सबसे कम 
है। 

जनजातीय विकास कार्यक्रम अध्ययन समिति (969) ने यह निष्कर्ष दिया 
कि जनजातीय क्षेत्रों में वृहद औद्योगिक परियोजनाओं - (जैसे - स्टील उद्योग 
आदि) ने जहाँ एक ओर उनके परम्परागत उत्पादन के श्रोत अर्थात्‌ भूमि पर स्वामित्व 
से बंचित किया है वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक रोजगार अथवा नियोजन भी नहीं प्रदान 
किया है। योजना आयोग द्वारा गठित जनजातीय क्षेत्र के विकास हेतु बनाई गयी 
टास्क फोर्स (972) ने यह पाया कि जनजातीय विकास के नाम पर तमाम व्यय के 
बावजूद जनजातीय समस्याओं - ऋणग्रस्तता, औद्योगीकरण के दुष्प॑रिणाम, निम्न 
साक्षरता दर, कुपोषण एवं निम्न स्वास्थ्य दशाएँ आदि का निराकरण नहीं हो सका 


है। 


एल.पी. विद्यार्थी (984) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि योजनाकारों 
द्वारा जनजातीय पृष्ठभूमि की उपेक्षा करने एवं उनकी जीवनशैली को बदलने के 
हताश प्रयास ने उनमें प्रतिरोध उत्पन्न किया है | भूपिंदर सिंह (983) ने यह निष्कर्ष 
दिया कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के द्वारा जनजातीय समुदायों को लाभ नहीं मिला 
है अपितु कभी-कभी उनके हितों की बलि देकर विकास हुए हैं। 

जनजातीय कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता निम्न है एवं उनका प्रबंधन भी 
कुशलतापूर्वक नहीं किया गया है। जनजातीय विकास से सम्बद्ध प्रशासकीय व्यय 
का अधिकांश हिस्सा सरकारी दफ्तर के भवन, सरकारी कर्मियों के आवास, नौकरशाहों 
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के वाहन, वेतन एवं अन्य भत्ते के रूप में हुआ, जनजातियों को सीधे लाभान्वित 
करने हेतु योजनाओं एवं धनों का प्राय: अभाव ही रहा। जनजातियों की शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के निराकरण की दिशा में किये गये सरकारी प्रयास 
उनकी उदासीनता प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक दवाओं एवं चिकित्सा प्रणाली ने 
जनजातीय समूहों में विश्वसनीयता का भाव नहीं उत्पन्न किया है क्योंकि जनजातीय 
क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव ही रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में खोले गये शिक्षा 
आश्रमों में शिक्षकों की उपस्थिति को नियमित बनाये रखने के प्रयास का अभाव 
परिलक्षित होता है, परिणामत: आदिवासी बच्चों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित 
करने में ये शिक्षा आश्रम असफल रहे हैं। एस.एस. श्रीकुमार (200) ने अंडमान 
एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों के विकास सम्बन्धी अपने अध्ययन में यह 
पाया कि रोजगार की तलाश में विभिन क्षेत्रों से गैर जनजातीय जनसंख्या की घुसपैठ 
ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को विलम्बित किया है। 


एससी. दुबे (998 ) के अनुसार यह अत्यन्त खेदजनक है कि जनजातीय 
विकास प्रक्रिया कौ परिणति जनजातीय स्वायत्तता के ह्ास के रूप में परिलक्षित होती 
है। जंगलों पर आधिपत्य रखने वाले इन आदिवासी समूहों की स्वतंत्रता विविध 
चरणों में वन अधिकारियों, ठेकेदारों आबकारी कर्मचारियों आदि के हाथों छिनती 
गयी है। अपनी नीयति को निर्धारित करने वाले महत्त्वपूर्ण निर्णयों की प्रक्रिया में 
बहुसंख्यक जनजातीय समूह उपेक्षित रहे हैं। अतः जनजातीय विकास की रणनीति 
में उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखने एवं उनकी स्वप्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ 
करना होगा। 


नये विकल्प की आवश्यकता 


जनजातीय विकास के मूल्याँकन सम्बन्धी अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि 
जनजातीय विकास की ज्वीतियों में जनजातियों की अज्ञानता, असंगठन की प्रकृति 
तथा क्षेत्रीय निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता जैसे मुद्दों को पर्याप्त 
महत्त्व नहीं दिया गया। नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमी, जैसे - 
वितरण व्यवस्था में छिद्र के कारण आर्थिक लाभ के वाजिब हिस्से से वंचित रहने 
की उनकी विवशता बनी हुई है। इन परिस्थितियों में जनजातीय विकास की भावी 
रणनीति में नये विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। इस नये विकल्प को सूत्रों में 
८07” की संज्ञा दी जा सकती है जिसके अलग-अलग शब्दों के अभिप्राय 
हैं : 0०१5०७॥॥५४॥०॥ (चेतनीकरण) , 09वथा।2ट8/0०॥ (संगठन), एवं 
>्थाणं99007 (सहभागिता) | 
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चेतनीकरण की प्रक्रिया का आशय है जनजातियों को अपने अधिकार, 
सुविधाओं के प्रति जागरूक बनाना। सरकारी, निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 
प्राप्त स्रोतों, सेवाओं एवं लाभों से उन्हें अवगत कराना, इस प्रक्रिया का आधारभूत 
लक्ष्य है। जागरूकता के प्रयास में विविध तत्व शामिल हैं: यथा भूमि सुधार के 
प्राविधानों, न्यूनतम मजदूरी, विविध वित्तीय रियायतें एवं अनुदान आदि। 

महज जागरूक होना ही पर्याप्त नहीं। अपने अधिकारों से अवगत होने के 
बावजूद जनजातीय समूह कोई दबाव नहीं कायम कर सकता क्‍योंकि उनमें संगठन 
का अभाव है। पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों के आधार पर अपनी विपन्नता को हीं 
अपनी नीयति के रूप में स्वीकार करने की भावना उनमें अपनी प्रस्थिति में उन्‍नयन 
की उम्मीद जगाने में असफल रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 
उचित निर्देशन एवं प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें संगठित करना आवश्यक है। 

जागरूकता बढ़ाने एवं संगठित करने का उद्देश्य यह है कि जनजातीय 
समूहों को विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहभागी 
बनाया जा सके। फिलहाल इन विकास कार्यक्रमों से पृथकता के परिणामस्वरूप 
अधिकांश सदस्य लाभ अर्जित करने से वंचित हैं। अत: आवश्यकता है कि क्षेत्रीय 
स्तर पर समितियों के गठन के माध्यम से उन्हें सार्थक एवं सक्रिय सहभागिता के 
पर्याप्त अवसर मिलें ताकि वे न सिर्फ लाभार्थी बनें बल्कि सम्पूर्ण विकास की 
प्रक्रिया से अपने आपको अभिन्‍न रूप से जोड़ सकें। 
आर्थिक उदारीकरण एवं जनजातीय विकास 

24 जुलाई, 99] की तिथि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
तिथि मानी जा सकती है क्योंकि इस तिथि को भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण 
की नीति को अपनाकर चार दशक पुराने सामाजिक आर्थिक विकास प्रारूप को 
परिवर्तित करने का सूत्रपात किया। उदारीकरण की नीति ने भारत में प्रतिस्पर्द्धी 
बाजार व्यवस्था, निजीकरण एवं वैश्विक पूँजी निवेश को प्रोत्साहित किया है। प्रश्न 
यह है कि यह नयी उदारवादी अर्थव्यवस्था जनजातीय विकास के लिए कितने 
सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम उत्पंन्न करने वाली है? 

हमारी मान्यता है कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था की नीति जनजातीय हितों के 
परिप्रेक्ष्य में प्राय: नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने वाली है। आर्थिक उदारीकरण 
की नीति ने जनजातीय समाज के समक्ष निम्नलिखित समस्‍यायें उत्पन्न किया है। 


परम्परागत भू-स्वामित्व खोने की चुनौती : औद्योगीकरण की प्रक्रिया के अनुभव 
यह प्रदर्शित करते हैं कि उद्योग-धन्धों की स्थापना ने जनजातियों को जहाँ एक ओर 
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| किया है वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी नहीं प्रदान 
किया है। नयी अर्थनीति में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन, बृहद पूँजी आधारित 
परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जनजातीय क्षेत्रों के लिए नयी चुनौती 
उत्पन्न करने वाली है। यह स्वाभाविक है कि आठ प्रतिशत जनजातीय आबादी 
जिसके अधीन लगभग बीस प्रतिशत भू-क्षेत्र है तथा जिनमें सत्तर प्रतिशत खनिज, 
जंगल एवं जल संसाधन के स्रोत हैं वह क्षेत्र नव उपनिवेशवादी आर्थिक हितों के 
अनुकूल हैं। बागवानी, मत्स्य पालन, सब्जी एवं बीन उत्पादन, चाय, काफी, रबर, 
काजू आदि के वृक्षारोपण, कृषि आधारित उद्योगों एवं अन्य वृहत उद्योगों की 
स्थापना, इन क्षेत्रों से आदिवासी समूहों को विस्थापित करने एवं उन्हें अपने परम्परागत 
भू-स्वामित्व को छोड़ने हेतु विवश करने का परिणाम उत्पन्न करेंगी। 


प्रतिस्पर्द्धात्मक उत्पादन प्रणाली की चुनौती : जनजातीय अर्थव्यवस्था मूलतः 


भरण-पोषण की विशेषताओं वाली अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन की प्रणाली 
परम्परागत एवं सरल है। इसके विपरीत उदारीकरण की नीति उत्पादन की परम्परागत 
प्रणाली की बजाय प्रतिस्पर्द्धात्मक, निर्यातोन्मुख एवं विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाली 
विशेषताओं पर आधारित है। कृषि को लाभकारी बनाने हेतु उन्‍नत बीज, खाद, नयी 
प्रौद्योगिकी आदि की आवश्यकता है जनजातीय समूह के समक्ष नयी चुनौती यह हैं 
कि वे अपनी कृषि को किस भाँति लाभकारी बनायें? भौतिक एवं आर्थिक संसाधन 
कहाँ से प्राप्त करें? बहुराष्ट्रीय कम्पनी एवं कृषि आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में 
वे किस प्रकार अपना अस्तित्व कायम रख सकें। 


वनसंपदा पर अधिकार खोने की चुनौती : आदिवासी जनजीवन अधिकतर वन्य 


जनजीवन रहा है। उनका अस्तित्व वन सम्पदा पर आधारित था एवं पीढ़ियों से वन 
सम्पदा उनके अधिकार में थी। उपनिवेश काल से वन खोतों : पेड़-पौधे, फल-फूल, 
लकड़ियाँ, वनौषधि, आदि पर उनके परम्परागत अधिकार को छीनने का प्रयास 
किया गया तथा वे इनके स्वामी नहीं रह गये बल्कि उन्हें राज्य द्वारा कुछ रियायतें 
प्रदान की गयीं। उदारीकरण की नयी नीति में वन सम्पत्ति को निजी उद्यमियों के 
हाथ बेचने, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी के विस्तार करने तथा वन आधारित 
उद्योगों को प्रोत्साहित करने के तमाम प्रयासों में जनजातियों के समक्ष क्रमश: इन वन 
सम्पदाओं पर अपने परम्परागत अधिकार को खोने की चुनौती प्रबल हुई है। नये 
बौद्धिक सम्पदा अधिनियम के अन्तर्गत वनौषधियों, बीजों, वृक्षों आदि पर वैधानिक 
_ आधिपत्य के परिप्रेक्ष्य में जनजातियों के परम्परागत ज्ञान अर्थहीन हो गये हैं। 


आर्थिक सहायता एवं अनुदान खोने की चुनौती : जनजातियों की निम्न आर्थिक 
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प्रस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश सरकारी योजनाओं में आर्थिक अनुदान देने की 
परम्परा रही है। नयी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है आर्थिक सहायता एवं अनुदान 
की सरकारी नीति को क्रमश: घटाना एवं समाप्त करना। अत: मुक्त बाजार व्यवस्था 
में जनजातियों के समक्ष सबसे बड़ा संकट है अपना अस्तित्व कैसे बचायें? 


बेरोजगारी बढ़ने की चुनौती : उदारीकरण की नीति में लघु उद्योगों की बजाय 
वृहत उद्योगों के पनपने के अवसर अधिक हैं। पूँजी पर आधारित एवं नयी प्रौद्योगिकी 
के अन्तर्गत श्रम की आवश्यकता न्यून होती जा रही है। अत: जनजातियों के समक्ष 
जहाँ एक ओर अपने परम्परागत हस्तकला एवं लघु उद्योगों के नष्ट होने का खतरा 
उत्पन्न हुआ है वहीं दूसरी ओर विशेष दक्षता एवं प्रशिक्षण के अभाव में नवीन 
प्रौद्योगिकी पर आधारित वृहत उद्योगों में बेरोजगार रहने की स्थिति उत्पन्न हुई है। 


संस्कृति के क्षणण की चुनौती : उदारीकरण पर आधारित बाजार संस्कृति ने 
उपभोक्‍्तावाद को बढ़ाया है । चलचित्र, आधुनिक संगीत, आधुनिक क्रीड़ा, खिलौने, 


वस्त्र आदि के प्रभावस्वरूप जनजातियों की परम्परागत संस्कृति, संस्थाएँ, मूल्य, 
अन्तर्वैयक्तिक एवं अन्तर्सामुदायिक सम्बन्ध एवं उनकी सांस्कृतिक विरासत के लुप्त 
होने की समस्या उत्पन्न हुई है। 


इस प्रकार उदारीकरण की प्रक्रिया वस्तुत: जनजातियों को स्वावलम्बी बनाने 
की बजाय पराश्रयता एवं आर्थिक-सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की ओर उन्मुख करने 
वाली है। जगन्नाथ पैथी (996) के शब्दों में बाजारोन्मुख उदारीकरण की नीति 
जनजातीय आबादी एवं क्षेत्रों के लिए सिर्फ नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने वाली 
है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मकबूल उल हक ने यह निष्कर्ष दिया कि विकास का वह 
ढाँचा जिसमें भौतिक विकास को ही आधारभूत माना जाय एवं व्यक्ति को केन्द्र न 
बनाया जाय, वह वगैर आत्मा का विकास कहा जायेगा। इन निष्कर्षों के आधार पर 
यह समीचीन है कि हम जनजातीय विकास का ऐसा बैकल्पिक प्रारूप विकसित 
करें जो श्रम के विस्थापन एवं विषमताओं को कम करने के साथ-साथ उन्हें 
स्वावलम्बी बनाये। 
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70, भाव में ग्रामीण दविकत्स 


प्रो०ण जयकान्त तिवारी 


ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों 
के आधार पर किया गया है : संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टि से 
ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों, जैसे - कृषि, पशुपालन, ग्रामीण 
हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव, आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों 
का विकास करना। वृहद दृष्टि से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण जनों के जीवन 
में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक एवं संरचनात्मक 
परिवर्तन करना। 


विश्व बैंक (975) के अनुसार ““ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह - 
ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उनन्‍नत करने की एक रणनीति 
है।' बसन्त देसाई (988 ) ने भी इसी रूप में ग्रामीण विकास को परिभाषित करते 
हुए कहा कि, “ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के 
जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक 
सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता 
है एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं।'' 


क्रॉप (992) ने ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया बताया जिसका उद्देश्य 
सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के 
जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलम्बी बनाना है। जान हैरिस (986) ने यह 
बताया कि ग्रामीण विकास एक नीति एवं प्रक्रिया है जिसका आविर्भाव विश्व॑बैंक 
एवं संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नयी रणनीति के विशेंष परिप्रेक्ष्य 
में हुआ है। 

ग्रामीण विकास की उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण में यह तथ्य उल्लेखनीय 
है कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
राज्य के हस्तक्षेप के वगैर ग्रामवासियों के निंजी अथवा सामूहिक प्रयासों, स्वयंसेवी 


भारत का समाजजशास्त्र ( व75 ) 





संगठनों के प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने के प्रयास 
होते रहे हैं, इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की एरिधि में शामिल किया जा सकता है। 
किन्तु नियोजित ग्रामीण विकास प्रारूप में राज्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी गयी है। 
इन परिभाषाओं के विश्लेषण से दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी उभरता है कि ग्रामीण 
विकास सिर्फ कृषि व्यवस्था एवं कृषि उत्पादन के साधन एवं सम्बन्धों में परिवर्तन 
तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, 
प्रौद्योगिक, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियायें ग्रामीण विकास की 
परिधि में शामिल हैं। 


ग्रामीण विकास के अभिगम/»/उपागम 


भारत में ग्रामीण विकास की रणनीति अलग-अलग अवस्थाओं में बदलती 
रही है । इसका कारण यह है कि ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण बदलता रहा है। 
वस्तुत: ग्रामीण भारत को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा अपनाये गये प्रमुख अभिगम 
(दृष्टिकोण) निम्नलिखित हैं : 
बहुददेशीय अभिगम 

बहुद्देशीय अभिगम की प्रमुख मान्यता यह थी कि गाँवों में लोगों के सामाजिक 
आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलने 
का संगठित प्रयास किया जाय। इस दृष्टिकोण के आधार पर 952 में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम की रणनीति अपनाई गयी जिसमें राज्य के सहयोग से लोगों के 
सामूहिक एवं बहुद्देशीय प्रयास को शामिल करते हुए उनके भौतिक एवं मानव 
संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार बहुद्देशीय 
उपागम के अन्तर्गत एक शैक्षिक एवं संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक 
आर्थिक विकास के अक्ोधों को दूर करने पर बल दिया गया। 


जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अभिगम 


इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास के लिए 
प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एवं लोगों की जनतांत्रिक सहभागिता का बढ़ाया जाना 
आवश्यक है। इस अभिगम के अनुरूप भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास 
किया गया एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन 
के द्वारा ग्रामीण संरचना में परिवर्तन की रणनीति अपनाई गयी। 
अधोमुखी रिसाव ( ट्रिकल डाउन ) अभिगम 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 7950 के आरम्भिक दशक में राज्य की रणनीति इन 
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मान्यताओं पर आधारित थी कि जिस प्रकार बोतल के ऊपर रखी कुप्पी में तेल 
डालने पर स्वाभाविक रूप से उसकी पेंदी में पहुँच जाता है एवं तेल के रिसने की 
प्रक्रिया को कुछ देर जारी रखा जाय तो बोतल भर जाती है उसी प्रकार आर्थिक लाभ 
भी ऊपर से रिसते हुए ग्रामीण निर्धनों तक पहुँच जायेगा। 950 के आरम्भ में 
पाश्चात्य आर्थिक विशेषज्ञों ने यह मत दिया कि ग्रामीण विकास समेत सभी प्रकार 
का विकास आर्थिक प्रगति पर ही आधारित है इसलिए कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
करके ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सकता है। एक दशक के अनुभवों के 
आधार पर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी रणनीति ग्रामीण निर्धनता को दूर करने 
में असफल रही है। तत्पश्चात्‌ अर्थशास्त्रियों एवं समाजवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण 
बदला। नये दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि आर्थिक प्रगति के अलावा शिक्षा को 
माध्यम बनाना होगा एवं ग्रामीण जनता को शिक्षित करके उनमें जागरूकता लानी 
होगी। इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रयास का परिणाम यह निकला कि शिक्षित 
ग्रामीणों ने हल चलाने एवं कृषि कार्य करने से इन्कार कर दिया, उनकी अभिरुचि 
केवल श्वेत वसन कार्य (व्हाइट कलर वर्क) करने की बन गयी। तब १960 में यह 
दृष्टिकोण पनपा कि लोगों की अभिवृत्तियों एवं उत्प्रेरकों में परिवर्तन किये वगैर 
ग्रामीण विकास सम्भव नहीं। 960 के दशक के परिणाम के आधार पर यह अनुभव 
हुआ कि कुछ प्रकार की आर्थिक प्रगति ने सामाजिक न्याय में वृद्धि की है किन्तु 
अन्य अनेक प्रकार की प्रगति ने सामाजिक असमानता को बढ़ाया है। 970 के 
दशक में योजनाकारों एवं समाजवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदला। इस नये दृष्टिकोण 
को मान्यता यह थी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ स्वत: रिसते हुए ग्रामीण 
निर्धनों तक पहुँचने की धारणा भ्रामक है। अतः ग्रामीण विकास हेतु भूमिहीनों, लघु 
किसानों एवं कृषि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। इस अभिगम के 
अन्तर्गत सामाजिक प्राथमिकत्युओं के निर्धारण एवं आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक 
न्याय में संतुलन कायम रखने पर बल दिया गया। 


जन सहभागिता अभिगम 


जन सहभागिता उपागम की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास की 
पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा। ग्रामीण विकास के लिए किये जाने वाले 
प्रशासन को न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि लोगों के साथ मिलकर किये जाने वाले 
प्रशासन के रूप में परिवर्तित करना होगा। ग्रामीण जनों से आशय यह है कि वे लोग 
जो विकास की प्रक्रिया से अछूते रह गये हैं तथा जो विकास की प्रक्रिया के शिकार 
हुए हैं अथवा ठगे गये हैं। सहभागिता का आशय यह है कि ग्रामीण विकास हेतु 
स्रोतों के आवंटन एवं वितरण में इन ग्रामीण समूहों की भागीदारी बढ़ाना। जनसहभागिता 
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अभिगम पर आधारित रणनीति को क्रियान्वित करने की दिशा में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रमों के विस्तार, विभिन्‍न प्रकार कौ सहकारी समितियों के विकास, स्वयंसेवी 
संस्थाओं , संयुक्त समितियों, ग्राम पंचायतों, आदि को प्रोत्साहित करने के तमाम 
प्रयास किये गये। 


लक्ष्य समूह अभिगम 


ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों के आधार पर 
यह अनुभव हो गया था कि ये कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय में असमानता दूर करने में 
असफल रहे हैं। ग्रामीण विसंगतियों में सुधार हेतु यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि 
विविध समूहों - भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण शिशुओं, छोटे किसानों, 
जनजातियों आदि को लक्ष्य बनाकर तदनुरूप विकास कार्यक्रम चलाने होंगे। इस 
दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार के प्रयास किये गये : (अ) भूमि सुधार के माध्यम 
से भूमिहीनों को भू-स्वामित्व दिलाने के प्रयास किये गये, एवं (ब) मुर्गापालन, 
पशुपालन तथा अन्य सहयोगी कार्यक्रमों के जरिये रोजगार के अवसर विकसित 
किये गये। ग्रामीण महिलाओं एवं शिशुओं, जनजातियों तथा अन्य लक्ष्य समूहों के 
लिए पृथक-पृथक कार्यक्रम चलाये गये। 


क्षेत्रीय विकास अभिगम 


ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय अभिगम की मान्यता यह थी कि भारत के विशाल 
भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक गुणात्मक भिन्‍नतायें हैं। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी 
क्षेत्र जनजातीय बहुल क्षेत्र आदि की समस्‍यायें समरूपीय नहीं हैं। अतः ग्रामीण 
विकास की रणनीति में क्षेत्र विशेष की समस्याओं को आधार बनाया जाना चाहिए। 
इस उपागम के अनुरूप अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक विकास 
कार्यक्रम निर्धारित किये गये तँथा उनका क्रियाक्वयन किया गया। 


समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम 


१970 के दशक के अन्त तक ग्रामीण विकास की रणनीतियों एवं कार्यक्रमों 
की असफलता से सबक लेते हुए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जो समन्वित 
ग्रामीण विकास अभिगम के नाम से जाना जाता है। इस अभिगम की मान्यता यह है 
कि ग्रामीण विकास के परम्परागत दृष्टिकोण में मूलभूत दोष यह था कि वे ग्रामीण 
निर्धनों के विपरीत ग्रामीण धनिकों के पक्षधर थे तथा उनके कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन 
पद्धतियों में कई अन्य कमियाँ थीं जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित परिणाम नहीं 
मिल सका। समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम के अन्तर्गत जहाँ एक ओर ग्रामीण 
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जनजीवन के विविध पहलुओं - आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिक 
को एक साथ समन्वित करके ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के निर्धारण पर बल 
दिया गया वहीं दूसरी ओर विकास के लाभों के वितरण को महत्त्वपूर्ण माना गया। 


इन विविध अभिगमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण 
विकास के प्रति चिन्तन की दिशायें समय-समय पर बदलती रही हैं। इन परिवर्तित 
दृष्टिकोणों पर आधारित रणनीतियों एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी तदनुरूप 
परिवर्तन होता रहा है। 


ग्रामीण विकास के विविध प्रयास 


द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत से तीसरी दुनिया के देशों विशेषकर दक्षिण एवं 
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तन 
के आधार पर औपनिवेशिक दासता काल के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्ति 
पाने के प्रयास चल रहे हैं।इन नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में ग्रामीण विकास को आधारभूत 
मानते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के विविध प्रयास जारी हैं। 


भारत में स्वतंत्रता के उपरान्त राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा राष्ट्र निर्माण एवं 
विकास हेतु कुछ सामान्य विकास कार्यक्रम तथा कुछ विशेष विकास कार्यक्रम 
अपनाये गये। सामान्य विकास कार्यक्रम के उदाहरण हैं - मूलभूत भौतिक संरचना 
के निर्माण, वृहद उद्योगों की स्थापना, आधुनिक कृषि, विद्युत एवं यातायात का 
विकास, इत्यादि। ग्रामीण विकास के सामान्य कार्यक्रम हैं : (अ) भूमि सुधार हेतु 
अधिनियम बनाना - जमींदारी उन्मूलन, हदबंदी, काश्तकारी, इत्यादि अधिनियम 
(ब) सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास 
(स) कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु उन्‍नत बीज, खाद, नये कृषि उपकरणों, रसायन 
आदि की व्यवस्था। ले 


इन सामान्य कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण विकास हेतु राज्य द्वारा विविध 
अवधियों में विशेष विकास कार्यक्रम भी चलाये गये। आरम्भिक स्तर पर विशेष 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत संरचनात्मक प्रशासनिक एवं सामाजिक संस्थाओं के विकास 
पर बल दिया गया, जैसे - सामुदायिक विकास प्रखण्ड, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 
पंचायती राज संस्था, शिक्षण संस्था एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 
इत्यादि। राज्य की मान्यता यह थी कि इन सामान्य एवं विशेष कार्यक्रमों के द्वारा 
ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी । किन्तु यह मान्यता 
व्यवहार में सफल नहीं हुई। परिणामस्वरूप अगले चरण में ग्रामीण निर्धनों के 
सामाजिक आर्थिक उन्नयन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विविध समूहों की 
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सहभागिता बढ़ाने हेतु ग्रामीण विकास की नयी नीति निर्धारित की गयी। ए.आर. 
देसाई (985) ने इस नयी नीति के अन्तर्गत किये गये प्रयासों को निम्न स्वरूप में 
विश्लेषित किया है : (क) भूमि सुधार एवं हृदबंदी अधिनियमों एवं कार्यक्रमों का 
अधिक उत्साह के साथ क्रियान्वयन, (ख) भूमि सुधार में प्राप्त भूमि को भूमिहीनों 
में पुनर्वितरित करने का व्यवस्थित प्रयास, (ग) भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों में पायी 
जाने वाली कमियों , जिनका लाभ ग्रामीण शक्तिशाली समूहों को मिलता रहा, को दूर 
करना, (घ) निर्धन एवं मझौले किसानों को लाभकारी उत्पादन हेतु आर्थिक अनुदान 
देना, (ड) कृषि एवं अन्य प्रकार की सहयोगी समितियों के गठन पर विशेष ध्यान 
देना, (च) ग्रामीण नियोजन हेतु क्रेश योजना बनाना, (छ) लघु कृषक विकास 
एजेंसी के गठन, जिसके द्वारा गहन कृषि कार्य किया जा सके, (ज) सीमान्त कृषकों 
एवं भूमिहीन मजदूरों द्वारा उत्पादन में लाभकारी सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम 
चलाया जाना, (झ) अक्सर सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम 
क्रियान्वित करना, (अं) गैर कृषि क्षेत्रों जैसे - वानिकी , वृहद सिंचाई, मृदा एवं जल 
संरक्षण, सड़क निर्माण, गलियों एवं नालियों के निर्माण, आदि के लिए विशेष 
योजना बनाना, (ट) सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, पर्वतीय एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों के 
लिए विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम लागू करना, (5) शिक्षा एवं कल्याण उन्मुख कार्यक्रम 
लागू किया जाना, (ड) विभिन्‍न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक साथ मिलाते हुए 
समन्वित ग्रामीण विकास योजना का क्रियान्वयन। 


भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


राज्य द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लागू किये गये कार्यक्रमों को मोटे तौर 
पर चार भागों में बाँठ जा सकता है : (अ) आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम (ब)रोजगार 
उन्मुख कार्यक्रम (स) शिक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (द) क्षेत्रीय कार्यक्रम। 


भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ विविध पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 
अनेकानेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम्न चलाये गये, जिनमें से कुछ मुख्य कार्यक्रमों को 
तालिका १0.] के आधार पर अवलोकित किया जा सकता है : 
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तालिका १0. 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं उनका श्रेणीगत विभाजन 


श्रेणी 


कहें वृद्धि।रोजगार | शिक्षा । क्षेत्रीय 
श्रुजज | एवं विकास 























सपा या आक 
जग | 


4. बहुद्देशीय जनजातीय विकास॥॥959 | हाँ | हाँ 
प्रखण्ड 


5. पंचायती राज संस्था 959 


6. पैकेज कार्यक्रम गँ 
7. गहन कृषि विकास कार्यक्रम |960 
तृतीय पंचवर्षीय योजना 
8. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम | 960 


9. गहन चौपाया पशु विकास [१964 
कार्यक्रम 


0. गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम |964 
१. उन्‍नत बीज किस्म योजना |966 
2. राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम 966 
वार्षिक योजना 


43. कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा [966| नहीं | नहीं | हाँ 
कार्यक्रम 


4: कुँआ निर्माण योजना ँ 


5.वाणिज्यिक अनाज विशेष |966| हाँ | नहीं | नहीं 
कार्यक्रम 
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१9. ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 


20. महिला एवं विद्यालय पूर्व. |969 
शिशु हेतु समन्वित योजना 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना [०0 «| 


24. ग्रामीण नियोजन हेतु क्रैश. [977 
कार्यक्रम 

22. लघु कृषक विकास एजेन्सी |[497 

23. सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन 
मजदूर परियोजना 


24 जनजातीय क्षेत्र विकास 972 
कार्यक्रम है 


25. जनजातीय विकास पायलट. 972 
परियोजना 


26. पायलट गहन ग्रामीण रोजगार |॥972 | हाँ 





रा 


बै|ब| | ब|व बि|ब|। वे| वे| वे| बेब के | आि 


न््न्कै 
ऐ 
्] 
ब्ब्स 
>॥ ५ > 





कार्यक्रम 
27. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 
28. सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम 
29. कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
पंचम पंचवर्षीय योजना | | 
30. समन्वित बाल विकास सेवा |975 
34. पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेन्सी [975 
32. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 


33. विशेष पशु समूह उत्पादन. [975 
कार्यक्रम 


34. जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी |976 
35. कार्य हेतु अन्न योजना 
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३6. मरुस्थल क्षेत्र विकास 














कार्यक्रम 
37. सम्पूर्ण ग्राम विकास योजना |979 


38. ग्रामीण युवा स्वरोजगार १979 
प्रशिक्षण कार्यक्रम 


घष्ठम पंचवर्षीय योजना 


39. समन्वित ग्रामीण विकास 980 
कार्यक्रम 


नहीं 
40. राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन १980 हाँ 
कार्यक्रम 
47. ग्रामीण महिला एवं शिशु |983 | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं 
विकास कार्यक्रम 
हाँ 








| * हु * | | % 





42. ग्रामीण भूमिहीन नियोजन |983 | नहीं | नहीं 
प्रतिभू कार्यक्रम न 
985 


44. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य... |985 | नहीं नहीं 
कार्यक्रम 
45. सार्वभौमिक टीकाकरण 3985 | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं 
कार्यक्रम 
योजना 


श्फ़ 
| 
श्फ़ 






49. जन कार्यक्रम एवं ग्रामीण 
प्रौद्योगिकी उन्‍नयन परिषद 
(कापार्ट) 


भारत का समाजशास्‍स्त्र (483 ) 















- 
2॥ 


5१. जवाहर रोजगार योजना 989 
अष्टम पंचवर्षीय योजना | | 


52. शिशु संरक्षण एवं सुरक्षित |992 | नहीं 


हि | 


मातृत्व कार्यक्रम 


53. प्रधानमंत्री रोजगार योजना 993 | हाँ 
54. नियोजन आश्वासन योजना ।993 


55. राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास|994 | नहीं 
कार्यक्रम 


2 


॥ -॥ 


56. परिवार साख योजना 994 
57. विनियोम प्रोत्साहन योजना |994 | हाँ 


58. समन्वित बंजर भूमि विकास |995 | हाँ 
परियोजना 

59 . राष्ट्रीय सामाजिक सहायता ॥995 
कार्यक्रम हि 


995 
67. राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम |995 
63. पल्‍्स पोलियो टीकाकरण 995 | नहीं 

| 


64. मिलियन कुँआ कार्यक्रम ] 


65. विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण 
विशेष कार्यक्रम 


66. परिवार कल्याण कार्यक्रम |996 | नहीं 
नवम पंचवर्षीय योजना 05-०4 
67. गंगा कल्याण योजना १997 


68 . बालिका समृद्धि योजना 
69. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार |999 


70. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 
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सहायता योजना 

72. ग्रामीण आवास विकास हेतु 999 नहीं 
उन्मेषीय स्त्रोत योजना 

त 


| न जा 


ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्याँकन 


भारत में ग्रामीण विकास के विविध प्रयासों की सफलता एवं असफलता की 
समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज एवं विशेषकर ग्रामीण निर्धनों 
पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बहुत सीमित सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण 
विकास की नीतियों, कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में कमियों के कारण 
ग्रामीण रूपान्तरण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं दृष्टिगोचर होता। कुछ 
महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्याँकन 
किया जा सकता है। 


भूमि सुधार 

भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम में कुछ आधारभूत कमियाँ रही हैं, यथा - 
भूमि सुधार अधिनियमों में छिद्र पाया जाना, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शिथिलता, 
राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, सामान्य जनों की सक्रिय भागीदारी एवं संगठित 


प्रयास के अभाव, इत्यादि। इन कमिय्ों के परिणामस्वरूप वांछित परिणाम नहीं प्राप्त 
हो सका है। 


भूमि हदबंदी (सीलिंग) अधिनियम के अन्तर्गत 30 दिसम्बर, 999 तक पूरे 
भारत में कुल 73.74 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की घोषणा की गयी जिसमें से 
65.] लाख एकड़ भूमि राज्य द्वारा अवप्त की जा सकी। इस अवप्त भूमि में से 
53.05 लाख एकड़ भूमि 55.37 लाख भूमिहीनों में वितरित की गयी जिसमें 36 
प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं ॥4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लाभार्था हैं। 
सीलिंग अधिनियम में अवप्त भूमि के अतिरिक्त 47.44 लाख सरकारी परती/बंजर 
भूमि भी ग्रामीण भूमिहीनों को वितरित की गयी। काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत 














, भारत का समाजशास्त्र (85 ) 


१24.22 लाख काश्तकारों का 56.33 लाख एकड़ भूमि पर अधिकार सुरक्षित 
किया गया। भूमि सुधार के यह आँकड़े आंशिक सफलता को प्रदर्शित करते हैं, 
किन्तु इन आँकड़ों में भी घोषित अतिरिक्त भूमि एवं अवप्त भूमि तथा वितरित भूमि 
में अन्तराल स्पष्ट परिलक्षित होता है । इन वितरित भूमि की गुणवत्ता उत्पादकता की 
दृष्टि से सबसे निम्न किस्म की है तथा वितरित भूमि पर भूमिहीनों का स्वामित्व भी 
प्राय: विवादों में फँसा है। 


संविधान की धारा 46 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सामाजिक 
अन्याय एढं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण का प्राविधान है। इसके बावजूद १॥ 
राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट जनजातियों के भूमिस्वामित्व से पृथक किये जाने के 4.65 
लाख मुकदमें को दर्शाते हैं जिसमें कुल 9.8 लाख एकड़ भूमि शामिल है। इनमें रो 
2.02 लाख मुकदमों का फैसला जनजातियों के पक्ष में हुआ है फिर भी 5.3 लाख 
एकड़ भूमि में से केवल 4.6] लाख एकड़ भूमि ही जनजातियों को वापस मिल 
सकी है। इसी प्रकार कृषि भूमि के चकबन्दी कार्यक्रम में अब तक पूरे भारत में महज 
4583.45 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की गयी है। यह समस्त तथ्य भारत में 
भूमि सुधार कार्यक्रम की आंशिक,सफलता को प्रदर्शित करते हैं। भूमि सुधार के 
तमाम अधिनियमों एवं कार्यक्रमों के बावजूद भू-स्वामित्व के आधार पर असमानता, 
काश्तकारी की शोषणपूर्ण प्रणाली का स्वरूप बना हुआ है। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का प्रथम संगठित प्रयास 
मानते हुए इसे ब्रिटेन के 25 के प्रसिद्ध राजकीय आज्ञापत्र की भाँति भारत का 
“मैग्नाकार्ट '” के रूप में पुकारा गया। मान्यता यह थी कि सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास॑ प्रशासन के माध्यम से नौकरशाही का परम्परागत 
स्वरूप परिवर्तित होगी तथा विकासशील प्रशासन में सामान्यजनों की सहभागिता 
बढ़ेगी। विविध अध्ययनों (टाउब, माथुर, सिंधी, प्रसाद, जैन, तिवारी, इत्यादि के 
अध्ययन) से प्राप्त निष्कर्ष यह प्रदर्शित करते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
के आधार पर न तो परम्परागत नौकरशाही का स्वरूप बदला न ही सामान्य जनों की 
सहभागिता में अपेक्षित वृद्धि कौ जा सकी। योजना आयोग के मूल्याँकन रिपोर्ट 
(१985) में यह स्पष्ट किया गया कि संस्थागत कर्मियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
के विभिन्‍न अभिकरणों में पारस्परिक ताल-मेल का अभाव, आर्थिक अभाव, कृषि 
सुधार विधियों पर ध्यान देने में शिधिलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन, आदि 
कार्यक्रमों में असन्तोषजनक प्रगति, लाभ के वितरण में भेदभाव, ग्रामीणजनों में इन 
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कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का विश्वास नहीं पैदा कर पाना, इत्यादि 
कारकों के परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने 
में सफल नहीं हो सका। कोठारी ने यह निष्कर्ष दिया कि सामुदायिक विकास 
कार्यक्रमों के आधार पर गाँवों में विविध कल्याणकारी कार्यों की नींव पड़ी, सहकारी 
समितियों एवं स्वयंसेवी संगठनों की संक्रियता बढ़ी किन्तु यह सच है कि ये 
कार्यक्रम. ग्रामीण निर्धनों को अपेक्षा के अनुरूप विकसित करने में असफल रहे। 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय विस्तार सेवा की सम्बद्धता भी 
परिणामों में अन्तर नहीं ला सकी। 


पंचायती राज 


पंचायती राज की स्थापना के माध्यम से राज्य की जनतांतिक विकेन्द्रीकरण 
की प्रक्रिया संरचनात्मक कमियों के कारण प्राय: आंशिक सफलता ही प्राप्त कर 
सकी। अधिकांश समय तक पंचायती राज संस्थाएँ मृतप्राय एवं विलुप्त ही पाई गयीं, 
उनका पूर्ण विकसित स्वरूप कम ही परिलक्षित होता है। पश्चिम बंगाल में ग्राम 
पंचायतों की सक्रियता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक परिलक्षित होती है जहाँ 
भूमिहीनों एवं अन्य ग्रामीण उपेक्षित समूढों क़े लिए कुछ कार्य किये गये एवं ग्रामीण 
शक्ति संरचना में संतुलन का प्रयास किया गया। 

पंचायतों की भूमिका का आंकलन करते हुए अशोक मेहता समिति ने यह 
रिपोर्ट दिया कि पंचायती राज के सम्बन्ध में यह सोचना कि “ईश्वर फेल हो गया!, 
उचित नहीं। पंचायती राज की अनेक उपलब्धियाँ हैं - इसके माध्यम से भारतीय 
भूमि में जनतंत्र का बीजारोपण हुआ, आम जनता पहले से अधिक अपने अधिकारों 
के प्रति जागरूक हुई, नौकरशाही, अभिजन एवं सामान्यजन के सहसम्बन्ध की खाई 
घटी, नये नेतृत्व का अभ्युदय हुआ तथा ग्रामीणजनों में विकास की मनोवृत्ति विकसित 
करने में सहायक हुई । किन्तु दूस्द्नी ओर इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि पंचायत संस्थाओं की डांवाडोल स्थिति के कारण ग्रामीण सामान्यजनों एवं 
प्रशासकों के सम्बन्ध में रिक्तता अथवा शून्यता आई एवं इस रिक्‍तता को ग्रामीण 
बिचौलियों के द्वारा भरा गया। परिणामस्वरूप ग्रामीण दुर्बल समूहों की बजाय बिचौलिये 
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधिकांश लाभार्थी बन गये। 

भारत सरकार ने पंचायती राज को एक बार पुन: सशक्त संस्था बनाने के 
प्रयास में ।992 में संविधान का 73वाँ संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिये 
पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीण महिला के 33 प्रतिशत 
प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया गया, ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय विकास की योजना के 
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निर्धारण एवं क्रियान्वयन के अधिकार प्रदान किये गये तथा आर्थिक स्वायत्तता प्रदान 
करते हुए उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। संवैधानिक संशोधन के 
उपरान्त कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। 
परिणामस्वरूप भारत में ग्राम स्तर पर 2,27,698, प्रखण्ड स्तर पर 5906 एवं जिला 
स्तर पर 474 पंचायतें गठित हो गयीं हैं, जिनमें सभी स्तरों को मिलाकर कुल 34 
लाख पंचायतकर्मा प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायतों 
के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को 24 दिसम्बर, 996 से 
क्रियान्वित कर दिया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में जनजातीय क्षेत्रों में 
पंचायतों की सक्रियता बढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के ये समस्त 
प्रयास सराहनीय हैं। किन्तु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी कई समस्‍यायें हैं, जैसे - 
पंचायत प्रतिनिधियों में प्रशिक्षण का अभाव, सामूहिक हितों के प्रति समर्पण में कमी, 
महिला प्रतिनिधियों के पर्याय के रूप में उनके परिवार के गैर प्रतिनिधि पुरुषों की 
सक्रियता, पारदर्शिता का अभाव, इत्यादि। भारत में पंचायती राज की सफलता इन 
समस्याओं के सम्यक निराकरण पर निर्भर करेगी। 


लक्ष्य समूह आधारित विकास कार्यक्रम 


१960 के पश्चात्‌ ग्रामीण समाज के विविध दुर्बल समूहों - भूमिहीन मजदूर, 
सीमान्त कृषक, ग्रामीण निर्धन महिला, निर्धन शिशु, निर्धन वृद्ध, अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित जनजाति, इत्यादि के लिए लक्ष्य समूह आधारित विकास कार्यक्रमों 
का क्रियान्वयन किया गया। इन कार्यक्रमों के मूल्याँकन सम्बन्धी विविध अध्ययन 
इनकी कमजोरियों एवं असफलताओं को प्रदर्शित करते हैं। अथावले (१973) के 
अध्ययन में यह पाया गया कि बड़े किसानों के द्वारा छोटे कृषकों के लिए चलाये गये 
कार्यक्रमों का लाभ हड़प लिया गया। अली एवं बासठाकुर (972) के अध्ययन 
यह प्रदर्शित करते हैं कि ग्रामीण निर्धनों को दिये जाने वाले ऋण का पर्यवेक्षण 
भलीभाँति नहीं किया गया एवं वे ऋण आय के अर्जन की बजाय दैनिक उपभोग में 
प्रयोग किये गये, परिणामत: गरीबी बनी रही। योजना आयोग (975) ने भी इस 
तथ्य की पुष्टि की है। खान (978) के अध्ययन विभिनन कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं 
उपलब्धियों के अन्तराल को प्रदर्शित करते हैं। भारत सरकार के परामर्श एवं व्यावहारिक 
अनुसंधान विभाग (978) के अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण उत्पादों के 
लिए सहायक बाजारों की अपर्याप्तता एक प्रमुख बाधा है। हर गोपाल (980) ने 
यह पाया कि विभिनन कार्यक्रमों में आपसी सामंजस्य का अभाव है, साथ ही उनका 
पर्यवेक्षण एवं मूल्याँकन भी उचित ढंग से नहीं होता। कार्यक्रम मूल्याँकन संगठन 
(१979) ने यह निष्कर्ष दिया कि आय वृद्धि वाले कार्यक्रमों में ग्रामीण निर्धनों की 
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सहभागिता न्यून है तथा इन कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभ इतने अपर्याप्त हैं कि वे 
उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने में असफल रहे हैं। 


विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम 


ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग क्षेत्रीय 
विकास कार्यक्रम चलाये गये। उदाहरणार्थ - सूखा उन्मुख क्षेत्रों के लिए 43 राज्यों 
के 455 जिलान्तर्गत 947 प्रखण्डों में लगभग 7.45 स्क्वायर किलोमीर र क्षेत्र में सूखा 
उन्मुख विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 7 राज्यों के 36 
किलोमीटर क्षेत्र में मरस्थल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सिंचाई स्रोतों के विकास 
एंवं वृक्षारोपण किये जा रहे हैं। इसी प्रकार पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में भी 
विकास की योजनायें चल रही हैं। 


इन क्षेत्रों के कार्यक्रमों के मूल्याँकन सम्बन्धी विविध अध्ययन कई कमियों 
को प्रदर्शित करते हैं, जैसे - सिंचाई कार्यों के निर्वाह पर पर्याप्त धन का अभाव, 
परियोजना की संस्तुति के समय संकेत किये गये जल स्रोतों के स्तर की बजाय जल 
स्रोतों का स्तर काफी नीचे पाया जाना, मृदा संरक्षण के निर्वाह का अत्यन्त निम्न स्तर, 
कार्यक्रम में प्रदर्शित कार्यों का सत्यापन में न पाया जाना, स्पष्ट एवं चेतन प्रयास का 
अभाव, इत्यादि। वर्मा (975) ने यह पाया कि अधिकांश निर्धन समूह इन कार्यक्रमों 
के लक्ष्य एवं क्रियान्वयन के विषय में जानकारी न होने के कारण इनमें सहभागी नहीं 
हो पाते। कृषि मंत्रालय के कार्ड रिपोर्ट (985) ने यह निष्कर्ष दिया कि इन क्षेत्रीय 
विकास कार्यक्रमों में तकनीकी क्षमता एवं दूरदर्शिता, समन्वय एवं समयानुकूलता 
का अभाव परिलक्षित होता है। 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के 
तहत 3,280 करोड़ रुपया व्यय किया गया एवं 340 लाख ग्रामीण निर्धनों को इस 
योजना का लाभ मिला। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 08 लाख से अधिक निर्धन 
परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में इस 
योजना के तहत 33.5 करोड़ एवं दूसरे वर्ष 456.28 करोड़ रुपया व्यय किया 
गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामीण निर्धनों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। 
भारत सरकार की रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
के लाभार्थियों में महज 3-45 प्रतिशत लाभार्थी ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। 
स्वरोजगार का विकास इस कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है| व्यवहार में यह पाया 
गया कि स्वरोजगार विकसित करने के नाम पर दुधारू पशुओं (गाय, भैंस आदि) के 
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पालन पर अधिक बल दिया गया। दूसरे गैर कृषि व्यवसाय उपेक्षित रहे | लक्ष्य समूह 
के पहचान में गलतियाँ हुईं तथा लक्ष्य समूह के बाहर के व्यक्ति को इस कार्यक्रम में 
लाभ मिला। नाबार्ड के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम के तहत ऋण 
वितरण में अनियमितता बरती गयी तथा ऋण की राशि को निर्धारित मद की बजाय 
दूसरे मदों में व्यय एवं उपभोग किया गया। रथ (985) के अध्ययन से प्राप्त तथ्य 
यह निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं कि इस कार्यक्रम का ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन पर 
कोई प्रभाव नहीं परिलक्षित होता। 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई कमियाँ पाई गयीं, 
जैसे - गलत लाभार्थियों का चयन, ऋण अथवा अनुदान राशि की अपर्याप्तता, 
सरकारी कर्मचारियों का असहयोगी एवं दृढ़ रवैया, ऋण पारित करने में सरकारी 
कर्मचारियों का भ्रष्ट तरीका अपनाया जाना, विभिन्‍न कार्यक्रमों में आपसी समन्वय 
का अभाव, बिचौलियों की दखलन्दाजी, ग्रामीण विकास प्रखण्डों में अधिकारियों 
की कमी, विकास कार्यों के पर्यवेक्षण एवं अनुगमनात्मक कारवाइयों का अभाव, 
इत्यादि। माहेश्वरी (985) ने यह पाया कि समन्वित विकास कार्यक्रम केन्द्रीयकरण 
की प्रवृत्ति से बहुत अधिक ग्रस्त था इसलिए यह विकेन्द्रित एवं क्षेत्रीय समूह की 
सहभागिता अपेक्षित रूप में नहीं हासिल कर सका। 

समाजवैज्ञानिक दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन 
में दो प्रमुख समस्‍यायें परिलक्षित होती हैं : (अ) यह आश्वासन कि ग्रामीण निर्धनों 
के लिए आवंटित स्रोत एवं संसाधन गैर निर्धन समूहों को न लाभान्वित कर रहे हों, 
तथा (ब) यह आश्वासन कि निर्धन समूहों को प्रदत्त स्रोतों का गैर उत्पादक की 
बजाय उत्पादक प्रक्रिया में उपयोग किया जाय ताकि आय के स्रोतों को स्थायी रूप 
से जारी रखा जा सके। 


स्वरोजगार विकास कार्यक्रम 


ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 अगस्त, 979 में शुरू किया 
गथा, जिसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के युवाओं को 
आवश्यक प्रशिक्षण देकर कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 
तैयार किया जाय। इस कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ 
सम्बद्ध किया गया ! सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 0.05 लाख युवाओं को प्रशिक्षण 
देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि 9.4 लाख को ही वास्तव में प्रशिक्षित 
किया जा सका इनमें से 4.64 लाख अर्थात्‌ (49.4 प्रतिशत) प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार 
प्राप्त कर सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6.2 लाख ग्रामीण निर्धन युवाओं को 


(90 ) भारत का समाजसशास्त्र 





प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया जबकि 5.7 लाख (94.0 प्रतिशत) को 
वास्तव में प्रशिक्षित किया जा सका। नवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 9998-99 में इस 
मद में 89.76 करोड़ रुपया प्रदान किया गया। जुलाई 992 में ग्रामीण निर्धन 
कारीगरों को उन्‍नत उपकरण देने की योजना चलाई गयी ताकि उनकी उत्पादकता 
एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। 


कार्यक्रम मूल्याँकन समिति (985) ने 'ट्रायसम” योजना की अनेक 
व्यावहारिक कमजोरियाँ बताईं, जैसे - प्रशिक्षुओं का अनुचित चुनाव, कुछ खास 
प्रकार के रोजगार पर अनावश्यक बल देना, जिला उद्योग केन्द्रों को इस कार्यक्रम में 
कम से कम शामिल करना, प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार हेतु पर्याप्त सहायता न 
दिया जाना, जिला उद्योग केन्द्र, बैंक एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में समन्वय का अभाव, 
प्रशिक्षित युवाओं के स्वरोजगार के प्रयासों का पर्यवेक्षण नहीं किया जाना, वित्तीय 
संकट, युवाओं में आत्मविश्वास का अभाव, इत्यादि। वशिष्ठ (१990) ने अपने 
अध्ययन में यह पाया कि स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर समन्वित ग्रामीण 
विकास योजना में रोजगार की कोई गारंटी नहीं मिलती क्योंकि दोनों में अन्त :सम्बन्ध 
का अभाव है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित युवाओं के उत्पादों के बाजारीकरण एवं 
खपत की समस्या प्रमुख रूप से स्वरोजगार कार्यक्रमों के विकास में अवरोधक है। 


ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम 


समन्वित ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं एवं शिशुओं के 
लिए ड्वाकरा कार्यक्रम 982-83 में 50 जिलों में शुरू किया गया। 994-95 तक 
भारत के सभी जिलों में यह कार्यक्रम फैल गया। इस कार्यक्रम में निर्धन महिलाओं 
की आय उपार्जन के प्रयास किये गये ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हों एवं 
पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकें। 995-96 में ड्वाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत 
शिशु की देखभाल कार्यक्रम को श्री शामिल कर लिया गया है। ड्वाकरा कार्यक्रम के 
अन्तर्गत 0-45 निर्धन महिलाओं के समूह को 25,000 रुपये का अनुदान उनकी 
आर्थिक क्रियाओं - कच्चे माल खरीदने, बाजारीकरण करने आदि के लिए दिया 
जाता है। कापार्ट, जिला आपूर्ति एवं बाजार समितियों के द्वारा ग्रामीण मेले का 
आयोजन करके इनके उत्पादों की बिक्री के प्रयास किये जा रहे हैं। 


विविध अध्ययनों से प्रदर्शित इस कार्यक्रम की कुछ कमियाँ निम्नलिखित 
हैं :- ड्वाकरा समूह को संगठित करने वाली प्रमुख महिला के द्वारा अपनी वैयक्तिक 
रुचि के अनुरूप आर्थिक व्यवसाय का चयन किया जाता है। इस चयनित आर्थिक 
व्यवसाय से समूह की बाकी सदस्यों की रुचि न मेल खाने की स्थिति में उनकी 


भारत का समाजजशास्त्र (9 ) 


निष्क्रियता होना स्वाभाविक है। यह स्थिति ड्वाकरा इकाई समूह के कार्यों को 
क्षति पहुँचाती है। कई बार योजना के निर्धारण में अनावश्यक विलम्ब भी होता है। 
सिवासन (99) ने यह पाया कि ड्वाकरा महिला समूह के समक्ष कच्चे माल के 
अभाव की समस्या तथा एक साथ काम करने के लिए सामूहिक छत/छप्पर का 
अभाव है । मूल्याँकन समिति ने यह निष्कर्ष दिया कि ड्वाकरा एवं ट्रायसम कार्यक्रम 
के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण स्तरीय नहीं है तथा उसमें सिलाई, बढ़ईगीरी 
जैसे परम्परागत सीमित कार्यों पर ही बल दिया जाता है। आय को बढ़ाने वाले 
बहुत अन्य व्यवसायों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्पादों के 
बाजारीकरण की समस्या, कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता 
का नियंत्रण, आदि अनेक समस्याओं के निराकरण के वगैर इस कार्यक्रम की 
सफलता संदिग्ध है। 


ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 


ग्रामीण नियोजन (रोजगार) से जुड़े प्रयास का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय ग्रामीण 
नियोजन कार्यक्रम, 980 में हुआ तथा 983 में ग्रामीण मजदूर नियोजन प्रतिभू 
(गारंटी) कार्यक्रम चलाया गया। पंहलै कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना 
में 843.78 करोड़ रुपया व्यय किया गया तथा 774.37 मिलियन से अधिक श्रम 
दिवस के अवसर श्रुजित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 
308 .47 मिलियन श्रम दिवस का श्रुजन हुआ। दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं 
पंचवर्षीय योजना में 7786.38 करोड़ रुपया व्यय करके 3492.6 मिलियन श्रम 
दिवस का श्रुजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 989 तक कुल 4,72 लाख 
श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध किया गया। 


अप्रैल, 989 से इन दोनों रोजगार कार्यक्रमों को एक में मिलाते हुए एक 
नया कार्यक्रम ' जवाहर रॉजगार योजना ' क्रियान्वित किया गया। 989 से 998 तक 
की अवधि में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 70003 32 लाख श्रम दिवस के 
अवसर श्रुजित किये गये। ग्रामीण नियोजन मंत्रालय के मूल्याँकन में यह निष्कर्ष 
निकला कि जवाहर रोजगार कार्यक्रम का 82.6 प्रतिशत व्यय सामुदायिक विकास 
कार्यों, प्रमुखत: ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ 
कमियाँ पाई गयीं, जैसे - 50 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस कार्यक्रम के 
“क्रियान्वयन का प्रशिक्षण नहीं लिया जाना, महिला श्रमिकों की भागीदारी 30 प्रतिशत 
से कम पाया जाना, महिला एवं पुरुष श्रमिकों की मजदूरी में भेदभाव किया जाना, 
पंचायत द्वारा सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाई गयी क्षेत्रीय उपलब्ध 


(१92 ) भारत का समाजशास्त्र 


सामग्रियों की गुणवत्ता में कमी एवं धनाभाव में लगभग आधे कार्यों को पूरा किये 
बगैर बीच में ही रोक देना, इत्यादि। 


2 अक्तूबर, 993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 26 जिलान्तर्गत 778 प्रखण्डों में 
एक नया कार्यक्रम 'रोजगार आश्वासन योजना ' क्रियान्वित किया गया। यह योजना 
सूखा उन्मुख, मरुस्थल, पहाड़ी एवं जनजातीय प्रखण्डों में आरम्भिक स्तर पर लागू 
किया गया। आज यह योजना पूरे देश के 5448 ग्रामीण प्रखण्डों में लागू है। 993 
से 998 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 8205.20 करोड़ रुपये व्यय करके 
१5,447.33 लाख श्रम दिवस रोजगार के अवसर श्रुजित किया गया। विभिन्‍न राज्यों 
में नवम्बर, 998 तक 4.2 करोड़ ग्रामीण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण 
करा चुके थे। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निर्धन परिवार से अधिकतम दो सदस्यों 
को एक वर्ष में ।00 दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया है, जिसके लिए उन्हें 
ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता है । रोजगार की प्रकृति श्रम 
आधारित है। 


ग्रामीण नियोजन कार्यक्रमों के मूल्याँकन सम्बन्धी विविध अध्ययन इनमें कई 
खामियों को प्रदर्शित करते हैं, यथा - नौकरशाही के विभिन्‍न स्तरों से लेकर क्षेत्रीय 
प्रभारी ठेकेदार तक हर स्तर पर आवंटित धनराशि का निर्धारित प्रतिशत हड़प लिया 
जाना, अपर्याप्त व्यय राशि, कुशल श्रमिकों के लिए यह योजना अर्थहीन होना, गाँव 
के निर्धन लक्ष्य समूह की बजाय शक्तिशाली समूह द्वारा लाभ ग्रहण करना, इत्यादि। 
. इन रोजगार कार्यक्रमों से सीमित व्यक्तियों के लिए अल्प अवधि के श्रम के अवसर 
* अवश्य मिले हैं, किन्तु ये योजनायें स्थायी नियोजन विकसित करने में असमर्थ हैं। 


ग्रामीण आवास कार्यक्रम 


भारत सरकार ने ग्राबीण निर्धन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त 
किये गये बंधुआ मजदूरों के लिए 985-86 में इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से 
मुफ्त में आवास प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है। 993-94 में इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत गैर अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण निर्धनों, सेना में 
शहीद परिवारों एवं विकलांग निर्धन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। यह 
कार्यक्रम 80 प्रतिशत केन्द्रीय एवं 20 प्रतिशत प्रान्तीय आर्थिक अनुदानों के आधार 
पर क्रियान्वित है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवास के लिए 28,000 रुपये (मैदानी 
क्षेत्रों में) एवं 22,000 रुपये (पहाड़ी क्षेत्रों में) आवंटित किये जाते हैं। आवासों में 
शुलभ शौचालय के निर्माण की भी योजना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवंटित 
आवासी को एक आधुनिक धुआँरहित चूल्हा भी प्रदान करने का प्रयास जारी है। 
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इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, 
जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष लक्ष्य से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। 
4985 से 999 की अवधि तक कुल 48,43,78 आवासों का निर्माण किया गया है। 
भारत सरकार ने अपनी नयी राष्ट्रीय आवास नीति 998 में सबको आवास प्रदान 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया है एवं तदनुरूप 3 लाख अतिरिक्त आवासों के 
निर्माण की क्रिया योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त 03. लाख जर्जर कच्चे 
आवासों की मरम्मत अथवा उन्हें पक्के आवासों के रूप में बदलने हेतु इन्दिरा 
आवास के मद की 20 प्रतिशत राशि से प्रति आवास 0,000 रुपये की आर्थिक 
सहायता का प्रावधान भी बनाया गया है। नयी आवास नौति में गरीबी रेखा से ऊपर 
किन्तु 32,000 तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए भी इन्दिरा आवास योजना 
की निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में देने का प्रस्ताव है। 
इस कार्यक्रम से ग्रामीण निर्धनों के आवास की समस्या आंशिक रूप से कम हुई है, 
किन्तु 99] की जनगणना के अनुसार 3 22 मिलियन तथा सन्‌ 2002 तक अतिक्ति 
१0.75 मिलियन आवासों की आवश्यकता है ताकि प्रतिवर्ष 0.39 मिलियन बेघर की 
बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। 


निष्कर्ष 


भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, 
भूमि सुधार, आर्थिक विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण, ग्रामीण नियोजन, शिक्षा एवं 
स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, मानव संसाधन, महिला सशक्तिकरण, जल एवं 
पर्यावरण संवर्धन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं अन्य अनेक 
क्षेत्रों में बहुआयामी प्रयास किये जा रहे हैं । इन विविध कार्यक्रमों के मूल्याँकन से 
प्राप्त तथ्य यह संकेत करते हैं कि सत्व एवं प्रगति दोनों दृष्टि से भारत में ग्रामीण 
विकास की उपलब्धियाँ सन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती। इस तथ्य से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इन कार्यक्रमों से ग्रामीण जनजीवन एवं ग्रामीण सामाजिक- 
आर्थिक संरचना कुछ सीमा तक परिवर्तित हुआ है। किन्तु ग्रामीण वस्तुस्थिति यह 
प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण विकास प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप ने ग्रामीण 
निर्धन समूहों को आंशिक एवं अल्पकालिक सहायता ही प्रदान की है । दीर्घकालिक 
परिणाम उत्पन्न करने में ये कार्यक्रम असफल सिद्ध हुए हैं। इस आधार पर इन 
कार्यक्रमों को पैबन्द (पेवन) माना जा सकता है जिनके आधार पर ग्रामीण 
समाज का रूपान्तरण सम्भव नहीं। मूल प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास के और 
अधिक प्रयास क्यों नहीं किये गये? राज्य की ग्रामीण विकास नीति ग्रामीण समाज 


(94 ) भारत का समाजशास्त्र 


विशेषकर ग्रामीण दुर्बल समूहों के हितों के प्रति कितनी समर्पित है? ग्रामीण 
विकास के विविध वैयक्तिक ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर राज्य, ग्रामीण 
समाज एवं विकास के परम्परागत सिद्धान्तों को पुनः नये सिरे से संवर्द्धित करने 
की आवश्यकता है। 
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77. शआव्ह में नगरीय दिकाव्स 


प्रोण जयकान्त तिवारी 


भौगोलिक एवं प्राकृतिक भू-भाग को समाज वैज्ञानिकों ने विविध आधारों 
पर बाँटा है : महाद्वीप एवं महादेशीय आधार पर वर्गीकरण, राष्ट्र-राज्यों के आधार 
पर वर्गीकरण, सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों के आधार पर वर्गीकरण, इत्यादि। 
समाज ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को आधार बनाकर विश्व के भू-भागों को दो 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है : ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र। आज वैश्विक 
स्तर पर दुनिया की लगभग आधी आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रही है। 
लेकिन विश्व के नगरीय रूपान्तरण का प्रतिमान अलग-अलग राष्ट्रों में समरूपीय 
नहीं है। एक ओर जहाँ विकसित देश - अमेरिका, यूरोप की भाँति लैटिन अमरीका 
एवं कैरिबियन द्वीप समूह में लगभग तीन चौथाई आबादी नगरीय क्षेत्रों में रह रही है 
वहीं दूसरी ओर भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं अफ्रीका में लगभग दो-तिहाई आबादी 
अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रह रही है। अरब राष्ट्रों की लगभग आधी आबादी ग्रामीण 
एवं शेष आधी नगरीय आबादी का प्रतिमान अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्‍न-भिन्‍न है। 


नगर किसे कहा जाय? संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण के आधार पर नगर को 
परिभाषित करने हेतु निम्मलिखित पाँच आधार बताया गया : (अ) प्रशासनिक 
प्रकार्य (ब) जनसंख्या का आकाड़ (स) स्थानीय स्वशासन का स्वरूप (द) नगरीय 
भौतिक विशेषतायें, जैसे - सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था, विद्युत, सड़क एवं 
नालियाँ, शिक्षण संस्थाएँ, यातायात के स्थानीय साधन, चिकित्सालय, बाजार की 
उपलब्धि, इत्यादि (ई) मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, लगभग दो-तिहाई जनसंख्या 
का गैर कृषि कार्यों, जैसे - उद्योग, वाणिज्य, यातायात, सेवा क्षेत्रों आदि में संलग्न 
होना। इन आधारभूत विशेषताओं के अतिरिक्त जनसंख्या को आधार बनाते हुए 
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग ने यह निष्कर्ष दिया कि अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 
20,000 (बीस हजार) से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाना 
चाहिए। 
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संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या की उपरोक्त कसौटी को आधार मानकर भारत में 
नगर को परिभाषित एवं वर्गीकृत करने में कई जटिलतायें उभरती हैं। भारत में जहाँ 
एक ओर अनेक रेल स्टेशन हैं जिनकी आबादी 5000 से भी कम है किन्तु अन्य 
समस्त कसौटियों पर वे ग्राम नहीं रह गये हैं, नगर की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर 
99 की जनगणना के अनुसार 26 ऐसे गाँव पाये गये जिनकी जनसंख्या 20,000 
से 50,000 के बीच थी। संयुक्त राष्ट्र की कसौटी के अनुरूप इन्हें गाँव की बजाय 
नगर माना जाना चाहिए था।, 


अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत में 496 की 
जनगणना सर्वेक्षण में नगर की निम्न आधारभूत कसौटियाँ निर्धारित की गयीं : (अ) 
जनसंख्या का घनत्व प्रति हेक्टर भूमि में 400 से अधिक होना, (ब) कम से कम 
5000 आबादी का होना, (स) नगरीय भौतिक विशेषताओं - यातायात, शिक्षण एवं 
स्वास्थ्य सेवायें, बैंक एवं डाकघर, इत्यादि की उपलब्धि। 


भारत में नगर का ऐतिहासिक विकासक्रम 


2000 ईसा पूर्व में सिन्धु घाटी के तट से आर्य भाषा-भाषी समूहों के पूरब की 
ओर गंगा के तटवर्त क्षेत्र में प्रवास क्रे साथ भारत में नगर निर्माण की प्रक्रिया का 
सूत्रपात होता है, किन्तु 320 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के 
नियोजित विकास के साथ भारत में नगरों के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। मध्य 
गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नगर साढ़े आठ मील के भू-भाग में आलीशान भवन, 
नगरपालिका एवं पुलिस प्रशासन आदि की स्थापना की गयी थी। यह नगर गुप्त 
शासनकाल (320 से 550 ई० तक) में भी राष्ट्रीय राजधानी थी। भारत के दक्षिण में 
मदुरै एवं तंजोर नगर में मंदिर, बाजार, गलियों आदि की स्थापना की गयी। पश्चिमी 
छोर पर समुद्र तट पर गोआ, बंगलौर, कालीकट, कोचीन, आदि नगर मौर्य काल में 
व्यापार केन्द्र के रूप में ब्रनाये गये। दिल्‍ली से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा के 
तट पर काशी, मथुरा, प्रयाग, आदि अनेक धार्मिक एवं व्यापारिक नगर केन्द्रों की 
स्थापना हुई। 


336 से 365 की अवधि के बीच मध्य दक्षिण भारत में विजय नगर की 
स्थापना की गयी। लाहौर नगर मध्यकाल में काफी विकसित एवं वृहद था। फिरोज 
तुगलक ने दिल्‍ली नगर को राजधानी के रूप॑ में काफी विकसित किया। 398 में 
तैमूरलंग के आक्रमण के बाद पश्चिमी तट दिल्‍ली शासन के नियंत्रण से बाहर हो 
गया तथा सूरत एवं अहमदाबाद नगर समुद्री व्यापार के केन्द्र के रूप में पनपे। बाबर 
ने दिल्‍ली के अतिरिक्त आगरा को भी राजधानी बनाया । अकबर ने फतेहपुर सीकरी 
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को नयी राजधानी बनाकर उसका विकास किया। अमृतसर नगर सिकक्‍्ख धर्म के केन्द्र 
के रूप में पनपा। कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि नगर गंगा के तटवर्ती व्यापारिक 
नगर के रूप में विकसित हुए। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, आदि नगर 
मुगलों से विशेषकर औरंगजेब से राजपूतों के विरोध के रूप में पनपे। 

4639 में ब्रिटिश शासक मद्रास में किला निर्मित करके वहीं बस गये। 668 
में उन्होंने बम्बई पर आधिपत्य कायम किया एवं 690 में कलकत्ता नगर की स्थापना 
की । ब्रिटिश काल में रेल यातायात की स्थापना, औद्योगीकरण आदि के परिणामस्वरूप 
नगरीय वृद्धि की दर तीब्र हो गयी। मध्य भारत में पूर्व एवं पश्चिम तथा उत्तर एवं 
दक्षिण रेल को जोड़ने वाला कटनी नगर प्रमुख जंक्शन बना और औद्योगिक नगर के 
रूप में विकसित हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सैन्य उद्देश्यों, प्रशासनिक 
प्रकार्यों, एवं व्यापारिकों हितों के आधार पर अनेक नगर विकसित हुए। 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत में उद्योगों की स्थापना ( औद्योगीकरण) , प्रशासनिक 
केन्द्रों एवं वाणिज्य के नये स्तरों के परिप्रेक्ष्य में नये-नये नगर बसाये गये एवं पुराने नगरों 
के स्वरूप को परिवर्तित किया गया। बंगलौर, दुर्गापुर, भिलाई, फरीदाबाद, भिवंडी, 
हल्दिया, सूरत आदि नगरों का औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ तीव्र विकास 
हुआ। भुवनेश्वर एवं चण्डीगढ़ जैसे नगर विदेशी इंजीनियरों की राय के अनुरूप बनाये 
गये जबकि गांधीनगर, भोपाल जैसे नगर देशी योजनाकारों के परामर्श के अनुरूप 
विकसित किये गये। भुवनेश्वर नगर की योजना विकसित करते समय वहाँ की परम्परागत 
महत्ता वाले स्थलों, जैसे - विन्दु सागर, बैताल देवल, लिंगराज मन्दिर आदि को नगर 
की परिधि से बाहर कर दिया। इसी प्रकार लीकोरबुजियर, जिसने चंडीगढ़ की रूपरेखा 
बनाया, ने चंडीगढ़ को आस-पास के चतुर्दिक अन्दरूनी क्षेत्रों से बिल्कुल पृथक कर 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप कृत्रिम नगर के रूप में चंडीगढ़ में क्षेत्रीय जीवन शैली एवं 
संस्कृति की छाप नहीं परिलक्षित होती। गांधीनगर की स्थापना अहमदाबाद से 30 
किलोमीटर दूर की गयी ताकि इसे अहमदाबाद के वाणिज्यिक प्रभाव से अलग रखा जा 
सके एवं दोनों नगरों के बीच की भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा गया। किन्तु 
औद्योगिक विस्तारीकरण के कारण अब यह दूरी सिमट गयी है तथा यह अहमदाबाद 
का एक उपनगर बन गया है। इन नगरों से पृथक भोपाल नगर की आधुनिक योजना के 
अन्तर्गत इसके प्राचीन बाजार एवं सेवा क्षेत्रों को आधुनिक नगर में इस प्रकार समायोजित 
किया गया है कि नये समन्वित प्रारूप में ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रकार्यात्मक बन गये 
हैं। नगरीय विकास का यह स्वरूप भारतीय परिस्थिति में यथार्थता के निकट भी प्रतीत 
होता है। इस प्रकार भारत में नगरों के विकास का प्रतिमान समरूपीय न होकर अलग- 
अलग ऐतिहासिक अवस्थाओं एवं क्षेत्रों में भिन्‍न-भिन्‍न रहा है। 
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भारत में नगरीकरण 


विगत पचास वर्षों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया अन्य कई विकासशील 
देशों की अपेक्षा धीमी रही है। फिर भी 99] की जनगणना में नगरीय क्षेत्र की 
आबादी 27 मिलियन है जिसके आधार पर भारत चीन समेत विश्व की सर्वाधिक 
नगरीय व्यवस्था वाले देश की श्रेणी में रखा गया। भारत में नगरीय जनसंख्या में 
उत्तरोत्तर वृद्धि को तालिका (.) से देखा जा सकता है : 


तालिका संख्या .व 
भारत में विभिन्न दशकों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का वितरण 


जनगणना वर्ष 
92] 
93] फ 
)94] 
॥99 773 
)96] 















92 से 99 के बीच नगरीय॑ जनसंख्या में आठ गुना वृद्धि हुई, किन्तु 
नगरीय स्थापना (सेटलमेंट) में महज दो गुना वृद्धि हुई। इसका आशय यह है कि 
नये नगरों की स्थापना की बजाय अधिकांशत: पहले से विद्यमान नगरगों के क्षेत्र में 
विस्तार करते हुए आस-पास 'की आबादी एवं क्षेत्र को क्रमश: नगरीय आबादी में 
शामिल करने की प्रक्रिया नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का आधार बनती रही। तालिका 
.2 के आधार पर विविध दशकों में नगरों की संख्या एवं नगरीय जनसंख्या में 
वार्षिक वृद्धि के आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 9] से 95] तक नगरीय 
आबादी क्रमश: बढ़ती रही, 95] से 96 के बीच वृद्धि दर कम हुई, 97] से 
१98 के बीच पुन: वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई एवं 99] में पुन: ढास आया। 4967 
में नगरों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय जनगणना में नगरों 
की आधारभूत कसौटियों एवं परिभाषा में अन्तर आया जिसका जिक्र पहले किया जा 
चुका है। इन कसौटियों के अतिरिक्त सरकार की विज्ञप्ति के आधार पर किसी क्षेत्र 
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को उसकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर नगरीय अथवा ग्रामीण श्रेणी में 
वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप नगरों की संख्या में 96 में हास परिलक्षित होता 


है। 


तालिका 4.2 के अन्तर्गत यह आँकड़ा चौंकाने वाला है कि 99 में नगरीय 
जनसंख्या में वृद्धि दर में कमी आई। कुछ विद्वानों के अनुसार 980 के दशक में 
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों-समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार 
प्रतिभू कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि की सफलता के कारण ग्रामीण 
आबादी को नगरों में प्रवासित होने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 
4994 में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि कम परिलक्षित होती है। इसके विपरीत उद्योग 
मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार राकेश मोहन का तर्क यह है कि गेर 
कृषि अर्थव्यवस्था विशेषकर निर्माण क्षेत्रों ने बहुत कम रोजगार के अवसर का श्रृजन 
किया, जिससे नगरीय आबादी में हास हुआ। 


954 से 99 के बीच चालीस वर्षों की अवधि में भारत में नगरीय वृद्धि . 
का स्तर 7 प्रतिशत से 252 प्रतिशत रहा है। इस धीमी वृद्धि के कारण सरकार 
नगरीकरण की माँग को नजरंदाज क़रती रही। भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि 
उत्पादन का हिस्सा आज महज एक तिहाई रह गया है, जबकि श्रम शक्ति का दो 
तिहाई हिस्सा अभी भी कृषि क्षेत्र में ही जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादन 
के संकुचन का प्रमुख कारण यह है कि कृषि में वार्षिक वृद्धि दर तीन प्रतिशत है 
जबकि औद्योगिक उत्पादन दर में वृद्धि आठ प्रतिशत है। राष्ट्रीय आय में कृषि एवं 
गैर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी के अनुरूप श्रम शक्ति के कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र 
में व्यापक रूपान्तरण की प्रक्रिया में सम्भवत: चालीस पचास वर्ष लगेगा, लेकिन 
यह भी स्पष्ट है कि रूपान्तरण की प्रक्रिया भारत में नगरीकरण को आगामी वर्षों में 
बढ़ायेगी। 


नगरों के आकार का वितरण एवं जनसंख्यात्मक वृद्द्धि 


भारत में नगरीकरण की परिचर्चा में कई भ्रामक धारणायें विकसित हैं। एक 
प्रमुख मान्यता अथवा विश्वास यह है कि भारत में बड़े नगरों का विकास छोटे एवं 
मंझले आकार वाले नगरों की बलि पर हुआ है एवं उनकी अपेक्षा तीव्रता से हुआ है। 
यह भी धारणा प्रबल है कि महानगरों में ग्रामीण प्रवासियों की संख्या अपेक्षाकृत 
अधिक एवं गैरआनुपातिक रही है। वस्तुस्थिति यह है कि विगत चार दशकों से भारत 
में छोटे, मंझले एवं बड़े सभी आकार वाले नगरों का विकास लगभग समान रूप से 
हुआ है। यह कथन सही नहीं कि बड़े नगरों का विकास छोटे नगरों की अपेक्षा 
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तीव्रता से हुआ है। दरअसल इस भ्रम की वजह यह है कि जनगणना सारणियों में 
नगरों के आकार को प्रदर्शित करते हुए जनसंख्या वृद्धि दर को प्रदर्शित किया जाता 
रहा है। हकीकत यह है कि प्रत्येक जनगणना अवधि में हर आकार वाले नगरों की 
संख्या बदलती रही है, एक निश्चित आकार से ऊपर की जनसंख्या हो जाने पर छोटे 
आकार वाले नगर मंझले नगर में एवं मंझले आकार वाले नगर बड़े नगरों की श्रेणी 
में शामिल होते रहे हैं। इस प्रकार सबसे बड़े नगर की श्रेणी में विविध अवधियों के 
दरम्यान कई नगर शामिल होते गये हैं, जबकि कोई नगर इस श्रेणी से बाहर निकलकर 
नीचे की श्रेणी में नहीं शामिल हुआ है। अत: यह स्वाभाविक है कि बड़े नगरों की 
वृद्धि अधिक परिलक्षित होती है। 

सारणी .3 से यह आभास होता है कि बड़े नगरों में छोटे नगरों की अपेक्षा 
वृद्धि दर अधिक है। किन्तु यह वृद्धि दर वस्तुत: दो समान स्थितियों की तुलना पर 
आधारित है। उदाहरणार्थ 998-9 की अवधि में प्रथम श्रेणी के नगर की आबादी 
वृद्धि दर 26 नगरों की जनसंख्या पर आधारित है जबकि 997 में 296 नगरों की 
जनसंख्या पर आधारित है, क्योंकि इस बीच की अवधि में 80 अन्य नगर भी प्रथम 
श्रेणी के अन्तर्गत शामिल हो गये हैं। इसलिए वृद्धि दर अधिक होना स्वाभाविक है। 

सारणी १.4 में विभिन्‍न श्रेणी के नगरों में तुलनात्मक वृद्धि दर को अधिक 
वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के अन्तर्गत 
१98 में विभिन्‍न श्रेणी के नगर की कुल जनसंख्या को अगली जनगणना अवधि 
१99] में उसकी कुल जनसंख्या से तुलना करते हुए वृद्धि दर निकाला गया है, भले 
ही इस विधि में नगरों का श्रेणीक्रम बदल गया हो ! इस आधार पर उपलब्ध तथ्य यह 
प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि प्रथम श्रेणी के नगरों में वृद्धि दर छोंटे नगरों की तुलना 
में अधिक है किन्तु वृद्धि दर में अन्तर बहुत अधिक नहीं है। अत: विभिन्न श्रेणी के 
नगरों की वृद्धि की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सामान्यीकृत निष्कर्ष नहीं प्रतिपादित किया 
जा सकता। एम.के. जैन (977) के अध्ययन से भी इसी प्रकार का निष्कर्ष 
प्रतिपादित होता है कि विभिन्‍न आकार के नगरों के वृद्धि दर में महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं 
है बल्कि विविध अवधियों में सभी आकार वाले नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर में 
बढ़ोत्तरी हुई है। 

इस अवलोकन के आधार पर भावी नगरीकरण की नीति को समृद्ध किया जा 
सकता है। मसलन, यदि हम भारत के चार महानगरों में जनसंख्या वृद्धि दर को 
स्वाभाविक स्वरूप यानि 2% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर पर सीमित करना चाहते हैं तो 
50,000 की आबादी वाले 400 से 500 नगरों में 5% वार्षिक वृद्धि दर लानी होगी। 
बड़े नगरों के विकल्प के रूप में छोटे एवं मध्यम आकार वाले नगर की वृद्धि की 
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नीति से बड़े नगर की समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि उनके अपने 
परिप्रेक्ष्य में समस्या के समाधान की तलाश करनी होगी। 


नगरीय वृद्धि का क्षेत्रीय प्रतिमान 


नगरों के आकार की बजाय क्षेत्रीय आधार अर्थात्‌ विभिन्‍न राज्यों के अनुरूप 
नगरीय वृद्धि के तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत के विभिन्‍न राज्यों में नगरीय 
वृद्धि असमान रूप में हुआ है। तालिका .5 में भारत के कुछ बड़े राज्यों (जिनकी 
जनसंख्या 97 में दस मिलियन से अधिक थी) के अन्तर्गत नगरीय वृद्धि को 
दर्शाया गया है। आँकड़े यह दर्शाते हैं कि 994 में बिहार और उड़ीसा जैसे पूर्वी 
गज्यों में नगरीकरण का स्तर न्यून (१3%) रहा है जबकि गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे 
पश्चिमी राज्यों में नगरीकरण का स्तर उच्च (40%) रहा है। 

प्राय: आम धारणा यह बनती है कि औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से विकसित 
राज्यों में नगरीय वृद्धि की दर तीव्र होगी, लेकिन 947 में औद्योगिक रूप से 
विकसित चार राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में से 
अन्तिम दोनों राज्यों में नगरीय वृद्धि की दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम रही जबकि 
पहले दो राज्यों में वृद्धि दर अधिक रही। 
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तालिका 44.5 


भारत में राज्यवार '? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 495-997 ( प्रतिशत 
प्रतिवर्ष ) 


नगरीय जनसंख्या 
१95]-6] | ॥96]-7] | ॥97-8 |98-9॥ 
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भारत (2 


() सारणी में 497 में असम एवं केरल को छोड़कर 0 मिलियन से अधिक 
आबादी वाले सभी राज्य शामिल हैं। 


(2) असम, जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर 


श्रोत : राकेश मोहन (996 : 08) 
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तालिका १.6 
भारत में राज्यवार नगरीकरण< '? का स्तर 95-997 (2) 


आम्ध्र प्रदेश 7.4 १7.4 23.3 26.8 
बिहार ह््ऊ 0.0 १2.5 3.2 
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उत्तर प्रदेश 3.6 2.9 4.0 8.0 9.9 
+ ६24 


(]) कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नगरीय जनसंख्या 


(2) सारणी में 97 में असम एवं केरल को छोड़कर 0 मिलियन से अधिक 
आबादी वाले सभी राज्य शामिल हैं। 


(3) असम, जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर 
श्रोत : राकेश मोहन (996 : 09) 
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इसी प्रकार आम धारणा यह है कि कम विकसित राज्यों में नगरीय वृद्धि शुरू 
में कम रही होगी एवं क्रमश: उनमें वृद्धि हुई होगी। इसके विपरीत तथ्य (तालिका 
१.6) यह प्रदर्शित करती है कि कम विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश में 
नगरीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही है । बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एवं 
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी चार में से दो दशकों के अन्तर्गत तीव्र नगरीय वृद्धि हुई 
है। इस प्रकार विभिन्‍न राज्यों में नगरीय विकास की प्रक्रिया क्षेत्रीय कारकों से 
प्रभावित हुई है एवं विविध प्रतिमान परिलक्षित होते हैं। 


भारत में नगरीकरण की आदर्शभभूत विशेषताएँ 


भारतीय नगरों की विशिष्ट प्रकृति को तीन प्रमुख उपभागों में बाँठ॒ जा सकता 
है : भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक। 


भौतिक विशेषताएँ 


विविध समाजवैज्ञानिकों वी.के .आर.वी. राव, देसाई, एन.के. बोस, एम.एस. 
ठाकुर, आर. टर्नर, एम.एस. गोरे, इत्यादि द्वारा विविध अवसरों पर नगरों की भौतिक 
दशाओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष यह प्रदर्शित करते हैं कि नगरों की आवासीय 
दशायें संतोषजनक नहीं हैं। अधिकांश आवासों में आवश्यक सुविधाओं, जैसे - 
रसोईघर एवं शौचालय का अभाव है। 950 के बाद महानगरों एवं अन्य बड़े नगरों 
में मलिन बस्तियों की वृद्धि का क्रम जारी है जिसके अन्तर्गत नगरों की एक बड़ी 
आबादी महज एक कमरे में जीवन गुजार रही है। भारत के नगरों के एक बड़े हिस्से 
में आवश्यक स्थानीय सेवाओं - जल आपूर्ति, नालियों, विद्युत, सड़क, आदि का 
पर्याप्त अभाव परिलक्षित होता है। 

भारत के राष्ट्रीय आय-व्यय के लेखा-जोखा यह प्रदर्शित करते हैं कि 
गृहनिर्माण पर होने वाला व्युय 950 में राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत था जो 980 
में 43-5 प्रतिशत तक ही रह गया है। भ्रति वर्ष नगरीय आबादी की वृद्धि दर 2.2 
प्रतिशत है जबकि आवासीय व्यय महज .5 प्रतिशत है। एक कमरे में साथ रहने 
वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 96 में 2.6 थी जो 97 में बढ़कर 2.8 हो गयी 
तथा हाल के दशकों में भीड़ और भी बढ़ी है। नगरीय आबादी के बढ़ते परिप्रेक्ष्य में 
आवासीय क्षेत्र में मोटे तौर पर 5 से 6 प्रतिशत कुल राष्ट्रीय व्यय की आवश्यकता है, 
जबकि महज ॥.5 प्रतिशत व्यय ही किया जा रहा है। अनुमान लगाया गया है कि 
वर्तमान में 44 मिलियन गृहों के निर्माण हेतु 50,000 रुपये औसत प्रति गृह के 
वर्तमान दर से 0-30 मिलियन रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। 

भारत के विविध राज्यों में नगरीय आवासीय समस्या के निराकरण हेतु कुछ 
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प्रयोग किये जा रहे हैं, जैसे - हैदराबाद नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा 
कम ब्याज पर आवासीय ऋण प्रदान करके आवास निर्माण को प्रोत्साहित किया जा 
रहा है; कलकत्ता में बस्ती उन्‍नयन कार्यक्रम के द्वारा जल आपूर्ति, गलियों, शौचालयों 
एवं अन्य स्वास्थ्य दशाओं को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं | स्वयंसेवी संस्थायें, 
जैसे - मद्रास में कार्यकारी महिला मंच, अहमदाबाद में स्व-नियोजित महिला 
संगठन, आदि भी ऋण वितरण एवं सामुदायिक सहभागिता आदि के आधार पर 
आवासीय समस्या के निराकरण में संलग्न हैं। 


गृह निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है विकसित नगरीय भूमि का 
अभाव | इसके परिणामस्वरूप नगरों में गैर आधिकारिक भूमि पर अस्थाई निर्माण के 
माध्यम से कब्जा जमाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नगरीय आवासीय भूमि की बढ़ती हुई 
कीमत निर्धनों के समक्ष एक बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में यह 
आवश्यक हो गया है कि नगर से सटी हुई कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में लाने 
हेतु न सिर्फ सरकार द्वारा विज्ञप्ति एवं अधिनियम जारी किये जायें बल्कि किसानों से 
प्राप्त भूमि के बदले बाजार भाव के अनुरूप मुआवजा दिया जाय ताकि उनकी ओर 
से कोई प्रतिरोध की स्थिति न उत्पन्न हो | 


आर्थिक विशेषताएँ 


नगरों के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि औद्योगिकरण एवं 
नगरीय विकास के बावजूद श्रम शक्ति के कृषि क्षेत्र से औद्योगिक निर्माण एवं सेवा 
क्षेत्रों में रूपान्तरण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। 98 में पहली बार कृषि क्षेत्र में 
संलग्न श्रमिकों की संख्या 70 प्रतिशत से कम हुई। नगरीय क्षेत्रों में नियोजित 
अधिकांश श्रमिक निर्माण कार्यो में अकुशल श्रमिक के रूप में अथवा निम्न श्रेणी के 
सेवा क्षेत्रों - घरेलू श्रमिक, अस्थाई मजदूर अथवा लघु व्यापारी के कार्यो में संलग्न 
हैं। वृहद उद्योगों (जैसे खनन, औद्योगिक उत्पादन एवं निर्माण) में महज 8.5 
प्रतिशत एवं लघु उद्योग में 5.5 प्रतिशत श्रमिक ही संलग्न हैं । इस प्रकार के तथ्य यह 
प्रदर्शित करंते हैं कि नगर आज भी पूर्व औद्योगिक नगरीकरण की विशेषताओं का 
प्रतिनिधित्व करती है। नगरों में प्रवासी मजदूर अपने साथ अकुशल श्रमिकों का : 
जत्था लेकर आते हैं जो विविध असंगठित क्षेत्रों में अकुशल एवं अस्थाई मजदूर के 
रूप में कार्य करते हुये परिलक्षित होते हैं। नगर की बहुसंख्यक आबादी किसी प्रकार 
अपना गुजर बसर कर रही है, जिसे भरण-पोषण नगरीकरण (3009&8906 
(॥४७॥४29॥0०॥) कहा गया है। नगर की गरीबी इसकी प्रमुख आर्थिक विशेषता के 
रूप में झलकती है। 99 की जनगणना से प्राप्त तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि 
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निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के नियोजन के अवसर स्थिर हैं, बढ़े नहीं हैं। यह स्थिति 
नगरीय विकास के लिए चिन्तनीय है क्योंकि गैर कृषि क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था नगरों 
में पर्याप्त रोजगार के अवसर श्रुजित करने में असफल रही है। 


सामाजिक विशेषताएँ 


आम धारणा यह है कि नगरों की जीवनशैली, नगरीय मूल्य एवं संस्कृति 
ग्रामीण जीवन शैली एवं मूल्य से पृथक होगी। भारत के नगरों के सामाजिक जीवन 
के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि आज भी नगरों में नातेदारी एवं 
प्राथमिक समूह के मूल्य महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। नगरों में प्रवासी समूह अपने साथ न 
केवल जत्था लेकर आता है बल्कि वह नगरों में भी गाँवों की भाँति पृथक अपने 
स्वजन समूहों के साथ बसता है। यह समूह अपने गाँव, जिले अथवा क्षेत्र के साथ 
नगर में भी प्राथमिक सम्बन्धों की नैतिकता को महत्त्वपूर्ण मानता है। यही कारण है 
कि नगरों के. विविध मुहल्लों में कहीं बिहारी, कहीं बंगाली अथवा कहीं पंजाबी 
बहुल क्षेत्र समूह का बाहुल्‍य परिलक्षित होता है और कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, 
कहीं वैश्य तो कहीं हरिजन बस्ती भी दिखाई पड़ती हैं। तथ्य यह निष्कर्ष प्रतिपादित 
करते हैं कि आधुनिक औद्योगिक नगरों में भी पूर्व औद्योगिक सामाजिक विशेषतायें- 
नातेदारी, नृजातीयता, क्षेत्रीयता, जातीयता आदि विद्यमान हैं। 


नगर की आबादी में पुरुषों का अनुपात स्त्रियों की अपेक्षा अधिक परिलक्षित 
होता है। लैटिन अमेरिकी नगरों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है जबकि 
भारत, चीन, अरब एवं अफ्रीका के नगर पुरुष बाहुलय हैं। भारत के सन्दर्भ में नगरों 
में पुरुषों की बहुलता का आधारभूत कारक यह है कि शिक्षा एवं रोजगार की तलाश 
में ग्रामीण परिवारों से पुरुष ही प्राय: नगर में प्रवास करता है। अपनी पत्नी एवं 
परिवार के सदस्यों को वह साथ लेकर आने में सक्षम नहीं होता क्योंकि आर्थिक 
असुरक्षा में परिवार के लिए आवास एवं अन्य साधनों को उपलब्ध करना आसान 
नहीं। इस स्थिति को विजनर (972) ने कहा कि नगरीय प्रवासियों के 'एक 
परिवार किन्तु दो आवास! होते हैं। यह प्रवासी व्यक्ति नगर में अल्पकाल के लिए 
रहता है किन्तु गाँव में रहने वाले परिवार से वह अभिन्न रूप से सम्बद्ध रहता है, 
जहाँ वह एक निश्चित अवधि अथवा अवकाश प्राप्ति के बाद अन्तत: जाता है। 
गुगलर (996) ने इस दोहरी जीवन पद्धति को टिकाऊ एवं चिरस्थाई बताया है। 
इसके विपरीत लैटिन अमरीका एवं फिलिपीन्स के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा 
महिलाओं के बाहुल्य का कारण यह है कि अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा, 
विधवा महिलाओं को गाँव की अपेक्षा नगर अधिक आकर्षक लगते हैं क्योंकि वहाँ 


भारत का समाजशास्त्र (2 ) 








नियोजन एवं पुनर्विवाह आदिं के अधिक अवसर मिलते हैं। भारत में निर्माण क्षेत्रों में 
केवल 9 प्रतिशत महिलायें संलग्न हैं, जबकि लैटिन अमेरिका में निर्माण क्षेत्रों के 
अन्तर्गत लगभग आधी श्रम शक्ति महिलाओं की है। 


भारत में नगर नियोजन 


होसलिट ने यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि जब तक नियोजित नगरीकरण 
की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होगी तथा वर्तमान नगरों का समुचित विस्तार नहीं होगा, 
नगरीकरण की लागत एशियाई देशों में बढ़ती जायेगी। भारत में नगर नियोजन की 
प्रमुख समस्‍यायें निम्नलिखित हैं :- 


नगर नियोजन की राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन प्रक्रिया से पृथकता 


भारत में नियोजन की अवधारणा प्राय: एक स्थिर धारणा के रूप में प्रयुक्त 
होती आ रही है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन एवं नगरीय नियोजन पृथक- 
पृथक प्रक्रियायें हैं ।इस मान्यता के अनुसार नगर की मास्टर योजना का निर्माण करना 
नगरीय विकास का प्रमुख दायित्व है। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण एवं नगरीय 
संरचना की बदलती हुई परिस्थिति में नगर नियोजन की प्रक्रिया को गतिशील, 
अनुकूलक, अन्तःक्रियात्मक एवं निरन्तर जारी रखने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्र 
के आर्थिक विकास, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन एवं प्रबन्धन को नगरीय योजना 
से सम्बद्ध किया जा सके । नगर नियोजन की मूल समस्या केवल क्षेत्रीय नहीं है बल्कि 
प्रकार्यात्मक भी है। इस दृष्टि से नगर नियोजन के अन्तर्गत केवल कृषि भूमि के गैर 
कृषि क्षेत्रों में रचनात्मक उपयोग पर ही ध्यान केन्द्रित करने की बजाय सामाजिक- 
आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जटिलताओं को अन्तःसम्बन्धित करने के प्रकार्यों 
को महत्त्व देना होगा। 
नगर नियोजन में समम्न एवं दूरी जैसे कारकों की उपेक्षा 

नगरों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत सम्पूर्ण नगरीय परिधि को कई उपभागों में 
बाँटने, नियोजन कार्यालय क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्रको अलग-अलग स्थान आवंटित 
करने के अभियान के परिणामस्वरूप नगरवासियों का अधिकांश समय घर से 
कार्यालय आने जाने में ही व्यतीत हो जाता है तथा नगरीय यातायात पर भी दबाव 
बढ़ जाता है। अत: नगर योजना में विभिन्‍न परिधियों के विभाजन की प्रक्रिया में 
समय एवं दूरी जैसे आधारभूत कारकों को महत्त्व देना होगा। 
नगर योजना के क्रियान्वयन में शिधिलता 


भारत में नगर नियोजन की प्रमुख समस्या यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन 
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की प्रक्रिया में शिथिलता बरती जाती है जिसका परिणाम नगरीय अराजकता में वृद्धि, 
नगरों के हास एवं मलिन बस्तियों के विकास के रूप में परिलक्षित होता है। इस 
शिथिलता का प्रमुख कारण यह है कि नगर नियोजकों की प्रस्थिति प्रशासन की दृष्टि 
में प्रशासक की अपेक्षा निम्न मानी जाती है तथा किसी समस्या पर नगर नियोजक की 
बजाय प्रशासक का निर्णय ही सर्वोपरि बन जाता है। आवश्यकता है कि नगर 
नियोजकों को उचित महत्त्व दिया जाय ताकि नगरीय योजनाओं के क्रियान्वयन को 
प्रभावी बनाया जा सके। 


नगर को प्रकार्यात्मक बनाने की आवश्यकता की उपेक्षा 


नगर नियोजन का वर्तमान स्वरूप अभिजात्यपूर्ण दृष्टि पर प्रमुखत: आधारित 
है जिसके अन्तर्गत समृद्ध समूहों के हितों को प्राथमिकता देने तथा निर्धनों को प्राय: 
अपने बलबूते पर विकसित करने की योजना बनाई जाती है। मलिन बस्तियों में रहने 
वाले निर्धन नगरवासियों को शामिल करते हुए नगर को अधिक प्रकार्यात्मक एवं 
सुन्दर बनाने की आवश्यकता है। 


स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की उपेक्षा 


नगर महापालिका अथवा नगर निगम प्रशासन की भूमिका नगरीय विकास में 
महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय संकट, कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव, भ्रष्टाचार, आदि के 
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थानीय प्रशासन की भूमिका प्राय: निष्क्रिय हो गयी है। हाल ही 
में 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सरकार ने स्थानीय प्रशासन को जन 
प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। किन्तु स्थानीय प्रशासन में चुने जाने वाले 
ये जन प्रतिनिधि सभासद जब तक जन कल्याण हितों के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब 
तक प्रतिनिधिपूर्ण स्थानीय स्वशासन को अर्थपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। 


प्रशासन की दृष्टि में नगरपालिका अथवा नगर निगम प्रशासन का कार्य 
सामान्य प्रशासन की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण है। इसलिए इन स्थानीय क्षेत्रों में प्राय: 
वही प्रशासक भेजे जाते हैं जिन्हें राज्य प्रशासन में उपयुक्त स्थान नहीं मिलता। 
प्रशासन की यह परम्परागत दृष्टि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलनी होगी। कुशल, प्रशिक्षित 
एवं प्रबंधन की योग्यता वाले प्रशासकों को स्थानीय प्रशासन में नियोजित करके 
नगरीय प्रशासन को अधिक सक्षम एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है। 


निष्कर्ष 


99॥ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50,000 से अधिक आबादी 
वाले 53 नगर हैं एवं 0,000 से अधिक आबादी वाले 296 नगर हैं। आने वाले वर्षों 


भारत का समाजशास्त्र (23 ) 








में नगरीय आबादी में औसत वृद्धि दर भी जारी रही तब भी इन नगरों की संख्या में 
वृद्धि होना स्वाभाविक है। भारत में नगरीय विकास की वर्तमान प्रवृत्ति ने विविध 
समस्‍यायें उत्पन्न की हैं, जैसे - सार्वजनिक यातायात के साधनों का अभाव, आवास 
की कमी, सुरक्षा एवं कल्याण की समस्या, व्यावसायिक मनोरंजन के दुष्प्रभाव की 
समस्या, बढ़ती नगरीय आबादी के लिए नगरों में शिक्षण संस्थाओं की अंपर्याप्तता, 
प्रदूषण में वृद्धि, नगरीय संगठित अपराधों में वृद्धि, इत्यादि। 

सामान्यतया जिस समाज में नगरों की संख्या जितनी अधिक है वह समाज 
उतना ही विकसित माना जाता है। इस धारणा के अनुसार बड़े-बड़े नगर भी विकसित 
स्थिति के च्योतक हैं । हासलिट ने कहा कि एशिया के नगर जो इधर विकसित हो रहे 
हैं, वे उच्च शिक्षा, नये व्यापारिक संगठन, नये-नये प्रशासनिक व्यवहार एवं नयी- 
नयी प्रौद्योगिकी देने में सफल हो रहे हैं। नगरीय जीवन ने लोगों के उपभोग का 
प्रतिमान भी बदला है । किन्तु दूसरी ओर नगरों में ठभरी समस्याओं को आधार बनाते 
हुए कुछ विचारक नगरों को सभ्यता के चिन्ह एवं मानवीय उपलब्धियों के संकेत 
मानने की बजाय इसे नेतिक एवं भौतिक अपकर्ष का कारक मानते हैं। भारतीय 
सन्दर्भ में राबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर एवं डेनियल लर्नर, आदि के अध्ययन यह 
निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं कि नगरींकरण की प्रक्रिया एवं आर्थिक विकास के 
सहसम्बन्ध को नगरों की प्रकृति के आधार पर विश्लेषित किया जाना चाहिए। 
धार्मिक (०॥॥099०॥०) प्रकृति वाले नगर एवं वैविध्यपूर्ण (॥९0०8७॥०॥०) 
नगरों में आर्थिक विकास की प्रकृति समरूपीय नहीं है। यह भिनन्‍नता दोनों प्रकार के 
नगरों की प्रकृति एवं आर्थिक वृद्धि के प्रतिमान से उनके अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष 
सहसम्बन्धों के आधार पर विश्लेषित की जा सकती है। 


भारत में नगरीय वृद्धि से उभरे माँगों, आवश्यकताओं एवं समस्याओं का 
निराकरण कैसे किया जाय? इन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में नगर प्रबन्धन, नगरीय वित्त 
व्यवस्था एवं नगर प्रशासन को नये सिरे से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि 
नगरीय विकास को ग्रामीण विकास की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया की बजाय ग्रामीण विकास 
की सहयोगी प्रक्रिया बनाया जा सके एवं नगरीय विकास नीति को विभिन्‍न समूहों के 
लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक जैसे भेदपरक परिणाम उत्पन्न करने की बजाय 
सामूहिक रूप से सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने वाली नीति बनाया जा सके। 


( 24 ) भारत का समाजशास्त्र 
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